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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 
भारत के किसी भी हिस्से को कोई भी पाकिस्तान की 
तरह नहीं बता सकता। जजों को ऐसी आपत्तिजनक 
टिप्पणी से परहेज करना होगा। इसके साथ ही कर्नाटक 
हाई कोर्ट के जज वी श्रीशानंद की कथित 
आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कार्रवाई को बंद कर 
दिया गया। पांच जजों की बेंच ने कहा कि जस्टिस वी. 
श्रीशेषानंद ने ओपन कोर्ट में 24 सितंबर को माफी 
मांग ली थी। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, 
'जज सुनवाई के दौरान किसी भी अवांछित टिप्पणी 
से बचें | इस सप्ताह यानी 23 सितंबर से 28 सितंबर 
2024 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास 


जाताय के जाल 
मुठभेड़ में पुलिसकर्मी शहीद 


जम्मू। कठुआ जिले के एक सुदूर गांव में i 
बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के ल 
शनिवार शाम जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक हेड 
कांस्टेबल शहीद हो गया और एक सहायक 
उपनिरीक्षक घायल हो गया। अधिकारियों ने यह 
जानकारी दी। 

उन्होंने बताया कि बिलावर तहसील के कोग- 
मंडली गांव में मुठभेड़ शाम लगभग साढ़े पांच बजे 
शुरू हुई, जब सुरक्षा बलों ने एक घर में आतंकवादियों 
के एक समूह की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद 
संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। 

अधिकारियों ने बताया कि शुरू में गोलीबारी कुछ 
देर तक चली लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच भारी 
गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि गोलीबारी 
में एक पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और 
सहायक उपनिरीक्षक घायल हो गया। अधिकारियों ने 
बताया कि अंतिम सूचना मिलने तक गोलीबारी जारी 
थी। इससे पहले एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 
ह्यह्मआतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष 
खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने कोग 
गांव में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। 
आतंकवादियों से आमना-सामना होने के बाद दोनों 
ओर से कुछ राउंड गोलियां चलाई गई हह्ल अधिकारी 
ने बताया कि अतिरिक्त बल भेजकर इलाके की कड़ी 
घेराबंदी कर दी गई है। 


फकीर की तरह लड़ा 
लोकसभा चुनाव, जीत का 
भरोसा नहीं थाः सुप्रिया सुले 


हैदराबाद । ष्ट्रवादी 

कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार 
(राकांपा-एसपी) की नेता 
सुप्रिया सुले ने कहा है कि 
a उन्होंने इस साल हुए 
लोकसभा चुनाव में बारामती 
सीट से एक फकीर की तरह चुनाव लड़ा था और 
उन्हें अपनी जीत का शत प्रतिशत भरोसा नहीं था। 

महाराष्ट्र की बारामती सीट से सांसद सुले ने एक 
निजी समाचार चैनल से शुक्रवार को कहा कि यह 
शायद असंभव है कि महाविकास अघाडी (एमवीए) 
महाराष्ट्र में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के 
मद्देनजर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पार्टी के 
किसी नेता के नाम की घोषणा करेगी। 

एमवीए के प्रमुख घटक राकांपा (एसपी) की 
कार्यकारी अध्यक्ष सुले ने कहा कि चुनाव के बाद ही 
गठबंधन उचित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा। 
उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी एवं अपनी भाभी 
सुनेत्रा पवार के साथ बारामती सीट पर हुए कड़े 
मुकाबले के बारे में सुले ने कहा, हृमुझे शत प्रतिशत 
यकीन नहीं था कि मैं इस चुनाव में जीत पाऊंगी क्योंकि 
मैं कई मुश्किलों के बावजूद लड़ रही थी। राकांपा के 
दो गुटों में बंट जाने का जिक्र करते हुए सुले ने कहा 
कि उनकी पार्टी और उसका चुनाव चिह्न उनसे छीन 
लिया गया। सुले ने कहा, मैंने एक फकीर की तरह 
चुनाव लड़ा था। सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार को 
बारामती सीट से हराकर लगातार चौथी बार जीत 
हासिल की है। 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप 
आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो 
आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न 
न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। 
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु 
गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण पर लगाम लगाने 
के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहने के लिए 
केंद्रीय वायु गुणवत्ता पैनल को कड़ी फटकार लगाई। 
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह 
की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम ) 
से प्रदूषण और पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 
उठाए गए कदमों के बारे में पूछा न्यायालय ने प्रदूषण 
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पराली जलाने के मामले से निपटने के लिए गठित 
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाते हुए 
कहा कि उसे और अधिक सक्रिय होने की जरूरत 
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हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


गोरखपुर, 29 सितम्बर 2024 रविवार पुष्ठ: 6 


बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 
गुजरात सरकार को झटका दिया । कोर्ट ने सरकार की 
उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 
बिलकीस बानो मामले में राज्य के खिलाफ की गई 
कुछटिप्पणियों को लेकर फैसले की समीक्षा करने का 
अनुरोध किया गया था। दरअसल, इसी साल जनवरी 
में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 2002 के दंगो के दौरान 
बिलकिस बानो से रेप और उनके परिजनों की हत्या 
मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 4 दोषियों की 
रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज कर 
दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान राज्य सरकार के 
खिलाफ कुछ टिप्पणी भी की थी। सुप्रीम कोर्ट में 


चाइल्डपोर्नपर एक विलक में आपको पहुंचा सकता है जेल 


एकप्लाइटेटिव और अब्यूजिव मैटेरियल को लेकर 
बड़ा फैसला दिया। बच्चों के घटिया वीडियो को किस 
तरह बाजार में प्रसारित किया जा रहा है और एक 
समाज के तौर पर हम इस बुराई से कैसे डील कर 
सकते हैं, किस तरह की नीतियां बनाई जा सकती हैं। 
इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। दरअसल, 
भारत में बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी पर 23 सितंबर को 
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। बच्चों से जुड़ी 
अश्लील साम्रगी डाउनलोड करना, देखना और 
सकुलेंट करना पोक्सो और आईटी एक्ट के तहत 
अपराध माना जाएगा। अदालत ने कहा कि हमने ये 
फैसला बच्चों के उत्पीड़न और उनसे दुर्व्यवहार की 
बढ़ती घटनाओं के आधार पर दिया है। अदालत ने 
संसद को सुझाव दिया कि पोक्सो एक्ट में बदलाव 
किया जाए। चाइल्ड पॉनांग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड 
सेक्सुअल एक्प्लोटेटिव एंड अब्यूजिव मैटेरियल 
(सीएसईएएस) का इस्तेमाल किया जाए। 

अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर इस तरह का कंटेंट 
देखता है और इसे डाउनलोड नहीं करता है तो भी उस 
पर पोक्सो की धारा 45 के तहत केस बनेगा। ये माना 
जाएगा कि उसने इस तरह की सामग्री को कंज्यूम किया 
है। अगर इस तरह का कंटेंट देखने वाले का इसे आगे 


लाभ नहीं भी लेना चाहता है तो भी इसे अपराध माना 
जाएगा। 

कुल मिलाकर कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर 
दिया है कि कोई भी व्यक्ति सीएसईएएस कंटेंट भले 
ही डाउनलोड न करे, भले ही इसे आगे न फॉरवर्ड 
करे, कोई बिजनेल लाभ न ले, लेकिन वो इरादतन 
ऐसा कंटेंट देख भर रहा है तो वो भी पोक्सो के दायरे 
में आएगा। धारा 5 के तहत आने वाली उपधाराएं 
(4), (2) और (3) एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यानी 
कोई मामला अगर किसी एक उपधारा के दायरे में नहीं 
ठा तो भी वह दूसरी उपधारा के अंतर्गत आ सकता 

| 

उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझें सुरेश नाम का 
व्यक्ति महेश नाम के व्यक्ति को कोई लिंक भेजता है। 
महेश को पता नहीं है कि इस लिंक में क्या है। वो इस 
पर क्लिक कर देता है। अगर इस लिंक से एससीईएएम 
कॉन्टेंट खुलता है तो यहां 2 कंडीशन हैं । पहली स्थिति 
कि ऐसा कॉन्टेंट खुलते ही महेश तुरंत इसे बंद कर 
देता है।इस सूरत में वो आरोपी नहीं होगा। दूसरी स्थिति 
कि महेश ने भले ही लिंक अनजाने में खोला लेकिन 
जब इस तरह का कॉन्टेंट खुला तो वो उसे देखने लगा। 
ठीक-ठाक समय तक उसने ये कॉन्टेंट कॉन्ज्यूम 


पुणेमेट्रे का उद्धाटन आज करेंगे पीएम मोदी, 


नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को 
लगभग 42:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम 
से महाराष्ट्र में 44,200 करोड़ रुपये से अधिक की 


महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को 
और बढ़ावा मिलेगा। पीएम कार्यालय ने कहा कि इन 
परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना 


विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राज्य में औद्योगिक विकास को 
और उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। दे F बढ़ावा देना है। इससे पहले गुरुवार को, 
उद्घाटन की जाने वाली प्रमुख ज पीएम मोदी की पुणे की योजनाबद्ध यात्रा 
परियोजनाओं में जिला न्यायालय से कै (0५ | शहर में भारी बारिश के कारण रद्द कर 
स्वारगेट तक पुणे मेट्रो खंड है, जो पुणे | दी गई थी। वह गुरुवार को मेट्रो कॉरिडोर 
मेट्रो रेल परियोजना (चरण -4 ) के पूरा को हरी झंडी दिखाने और 22,600 
होने का प्रतीक है। इस परियोजना के करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं 
भूमिगत खंड, जिसकी लागत लगभग का i भारभ करने वाले थे। भारी बारिश 
4,840 करोड़ है, से पुणे में शहरी परिवहन में ने एसपी कॉलेज मैदान में तैयारियों को भी प्रभावित 


उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, 
प्रधान मंत्री बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को समर्पित करेंगे 
और नए सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जिससे 


किया, जिसे कार्यक्रम स्थल के रूप में नामित किया 
गया था। इस परियोजना से पुणे की बढ़ती शहरी 
आबादी को काफी लाभ होने की उम्मीद है। 


भारत में बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी पर 23 £ 
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या। इस तरह मे 
उसका वॉच-टाइम जुड़ गया है। 

मद्रास हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी में पॉक्सो 
एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर 
दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर 
चाइल्ड पॉनोंग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध 
के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी 28 
साल के एक शख्स के खिलाफ चल रहे केस पर 
सुनवाई के दौरान की थी। आरोपी पर अपने मोबाइल 
फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड 
करने का आरोप था।समाज के एक बड़े तबके में पॉर्न 
विडियो का फैलाव बढ़ गया है जो एक बड़ी समस्या 
है।इस वजह से इस तरह के डर की भी गुंजाइश बनती 
है कि अगर किसी के वट्सऐप पर कोई आपत्तिजनक 
विडियो आता है जो डिलीट होने से रह जाता है तो 
कहीं संबंधित व्यक्ति को अपराधी न मान लिया जाए। 
मगर यहां विडियो आने और उसे डाउनलोड करने 
और देखे जाने का फर्क याद रखने लायक है । सुप्रीम 
कोर्ट के इस फैसले की खासियत यह भी है कि इसने 
कानूनी दृष्टि को वह बारीकी दी है जो ऐसे आपराधिक 
मकसद वाले मामलों को अन्य मामलों से अलग कर 
सके और अपराधियों को 'शिक्षित' करने की जरूरत 
की ढाल न लेने दे। 


मूल्य : 2 


गुजरात सरकार ने अर्जी दाखिल कर टिप्पणियों को 
हटाने की गुहार लगाते हुए रिव्यू पिटिशन फाइल की 
थी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट (डीवी ऐक्ट) को लेकर 
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा 
कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून, 
2005 एक सिविल नेचर का कानून है, जो भारत में 
हर महिला पर लागू होता है, चाहे वह महिला किसी 
भी धर्म या सामाजिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती 
हों। जस्टिस बीवी नागरा और जस्टिस एन. 
कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि 2005 का कानून 
संविधान के तहत दिए गए अधिकारों की अधिक 
प्रभावी सुरक्षा के लिए सभी महिलाओं पर लागू है। 


नष्ट किया गया मिलावटी पनीर 

जयपुर। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार 
को जयपुर में करीब 300 किलो मिलावटी पनीर नष्ट 
कराया।एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। संयुक्त 
आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एस एन धौलपुरिया ने बताया 
कि राज्य में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान 
चलाया जा रहा है और इसी के तहत शुक्रवार को 
जयपुर शहर में करीब 300 किलो मिलावटी पनीर 
नष्ट कराया गया। उन्होंने बताया कि आयुक्तालय में 
प्राप्त शिकायत के आधार पर टीम ने शुक्रवार को 
खातियों का मोहल्ला, नांगल जैसा बोहरा में कार्रवाई 
की।उन्होंने बताया कि यहां आरोपी सायर सिंह अलवर 
से पनीर मंगवाकर सप्लाई कर रहा था। अधिकारी ने 
बताया कि वह कालवाड़ रोड, निवारू रोड सहित 
आस-पास के क्षेत्र में खुदरा विक्रेताओं को करीब 
90 रुपए किलो में पनीर बेचता था। टीम ने नमूने 
लिए और करीब 300 किलो पनीर मौके पर नष्ट 
करवाया। 


आतंकी हमले की आशंका ! अलर्टपरपुलिस 


मुंबई। आतंकी हमले की आशंका को लेकर 
अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो 
(आईबी) द्वारा शहर में संभावित आतंकवादी 
गतिविधि के बारे में अलर्ट जारी करने के बाद मुंबई 
पुलिस ने ज्यादातर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा 
बढ़ा दी है। दावा किया जा सकता है कि खासकर पूजा 
स्थलों पर, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं वहां 
पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ पुलिस 
अधिकारी के हवाले से कहा कि हमें भीड़-भाड़ वाले 
इलाकों और धार्मिक स्थानों पर मॉक ड्रिल करने का 
निर्देश दिया गया है। सभी पुलिस उपायुक्त सक्रिय रूप 
से अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा की निगरानी 
कर रहे हैं। कथित तौर पर पुलिसकर्मी धार्मिक और 
भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मॉक डिल भी कर रहे हैं। 
एक रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के डीसीपी (पुलिस 
उपायुक्त) को भी अपने-अपने जोन में सुरक्षा व्यवस्था 


पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। शुक्रवार को 
पुलिस ने भीड़-भाड़ वाले क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में 
एक सुरक्षा अभ्यास किया। जब इलाके में भारी पुलिस 
की मोजूदगी के बारे में पूछताछ की गई, तो 
अधिकारियों ने बताया कि यह आगामी त्योहारों और 
विधानसभा चुनावों के मद्देनजर था। 

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, चेंबूर में एक 
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एक मंदिर की सुरक्षा 
व्यवस्था का निरीक्षण किया, जबकि माटुंगा में, सुबह 
पुलिस निरीक्षण के बाद एक मंदिर को भक्तों के लिए 
बंद कर दिया गया। मुंबई, जहां 0 दिवसीय गणेश 
चतुर्थी उत्सव हाल ही में इस महीने की शुरूआत में 
संपन्न हुआ, अब दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली की 
तैयारी कर रहा है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य 
विधानसभा के लिए विधान चुनाव भी नवंबर में होने 
की संभावना है। 


दस्तावेज जारी किए तो कर्नाटक के छह-सात मंत्रियों की देना होगा इस्तीफा : एचडी कुमारस्वामी 


बेंगलुरु । कर्नाटक में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सिद्धरमैया के नेतृत्व 
वाली सरकार पर हमला बोलते हुए जद (एस) नेता और केद्रीय मंत्री 
एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि अगर वह अपने पास मौजूद 
दस्तावेजों को जारी करते हैं तो राज्य के छह-सात मंत्रियों को इस्तीफा 
देना पड़ेगा। कुमारस्वामी ने दावा किया कि जब उन्होंने कुछ कथित 
अनियमितताओं के संबंध में राज्य सरकार को घेरना शुरू किया और 
सार्वजनिक रूप से उन पर चर्चा शुरू की, तो कांग्रेस प्रशासन कुछ मामलों 


में उन्हें फंसाने की कोशिश करने लगा। 


उन्होंने कहा, ह्यह्मसिद्धरमैया ने (पिछली भाजपा सरकार पर) 40 
प्रतिशत कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया था और सत्ता में 
आए थे। आज उनकी अपनी पार्टी कह रही है कि इस सरकार के सत्ता में 
आने के बाद यह 40 प्रतिशत (कमीशन) से अधिक है | सिद्धरमैया, क्या 
लोगों ने आपको इसलिए जनादेश दिया था? कुमारस्वामी ने यहां 
संवाददाताओं से कहा, ह्यह्ममेरे पास चीजें हैं, मैं भाग नहीं रहा हूं। अगर 
मैं अपने पास मौजूद दस्तावेज जारी कर दूं, तो छह से सात मंत्रियों को 


इस्तीफा देना होगा... । 


ज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति 
वापस लिए जाने के संदर्भ में और मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण 
(एमयूडीए) भूखंड आवंटन मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए 
जद (एस) के प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा, ह्यह्मअगर मैसूरू (एमयूडीए) 
घोटाले में उनकी (सिद्धरमैया) कोई भूमिका नहीं थी, तो कैबिनेट द्वारा 
कुछ निर्णय जल्दबाजी में क्यों लिए जा रहे हैं? 

उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य में एक नयी 


रच रहे हैं। 


तरह की कानूनी व्यवस्था ला रही है जिसके तहत कई मामलों में सिर्फ 
किसी के शिकायत देने पर ही गिरफ्तारी की जा रही है। उन्होंने कहा 
ह्यह्मलेकिन आपके (सिद्धारमैया) मामले में अदालत द्वारा निर्देश जारी 
करने के 48 घंटे बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। 

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के 
आदेश दिए जाने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को एमयूडीए 
भूखंड आवंटन मामले में सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी 
दर्ज की। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी शुक्रवार को भूमि अधिसूचना रद्द 
करने के एक मामले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश 
हुए थे। यह उल्लेख करते हुए कि वह स्वेच्छा से लोकायुक्त पुलिस के 
सामने पेश हुए थे, केद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि मीडिया के एक वर्ग 
के बीच गलत सूचना फैलाई गई कि लोकायुक्त ने उन्हें नोटिस दिया है, 
ताकि जनता का ध्यान मुख्यमंत्री के उस मामले से भटकाया जा सके जो 
सुर्खियों में है उन्होंने मुख्यमंत्री के इस दावे पर उन पर निशाना साधा कि 
भाजपा और जद (एस) उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश 


कल तक जिस अधीर रंजन को कांग्रेस का तीस मार खां कहा जा रहा था आज 
वही कांग्रेस के लिए किरकिरी साबित हो रहें। पिछले कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा 
बनाया था , लोकसभा चुनाव में उन्हें जिताने लायक वोट भी नहीं मिला और अब बंगाल 
की राजनिती से दूध में गिरी मकखी की तरह निकाल कर फेंक रही । उनके लिए पिछले 
छा लोकसभा चुनाव में, बंगाल में आलाकमान का कोई नेता प्रचार तक करने नहीं गया । 
कांग्रेस आलाकमान ने अपने ही नेता अधीर को जो सबक सिखाया , उसकी मिसाल केवल कांग्रेस में ही 
मिलती है और किसी दूसरी पार्टी नहीं मिलती । अब बंगाल में शुभंकर सरकार को नई बागडोर दी गई है 
लेकिन अगर मेरी माने तो बंगाल में कांग्रेस ने अपनी शाख चौपट कर लिया है । कांग्रेस के प्रति सदा निष्ठावान 
रहे अधीर रंजन चौधरी को पार्टी ने अन्ततः बंगाल अध्यक्ष पद से हटाकर शुभंकर सरकार को पार्टी की 
बागडोर सौंप देना कांग्रेस के लिए आगे आत्मघाती साबित होगी । सूत्रों की माने तो राहुल और खड्गे इस 
बात से नाराज थे कि अधीर लगातार ममता के विरुद्ध आग उगल रहे हैं । बंगाल में ममता कभी भी कांग्रेस 
या माकपा को भाव नहीं देती । उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट छोड़ने से इंकार कर दिया 
था । उधर यूपी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस और सपा के बीच भी संबंधों में भी 
खटास आई है । अखिलेश चाहते थे कि कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस उसे सीट दे ताकि सपा भी राष्ट्रीय 
मान्यता वाली पार्टी बन सके लेकिन कांग्रेस ने तालमेल से इन्कार कर दिया । इसका असर अब यूपी के 
उपचुनाव पर पड़ सकता है । उपचुनाव में सपा अब तालमेल नहीं चाहती और आगे विधानसभा चुनाव में 
सपा भी अकेले ताल ठोकेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस ने हरियाणा में सीट देने से इंकार 
कर दिया था । जाहिर है यूपी में कांग्रेस नुकसान उठा सकती है । इंडी गठबंधन का भविष्य इसलिए भी 
लड़खड़ाया है चूंकि योगी अब विधानसभा चुनाव जीतने के सवाल को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं । 
ऐसा नहीं है कि गठबंधन लम्बे नहीं चल सकते । लेकिन ताली दोनों हाथों से बजानी पड़ती है । एनडीए का 
गठबंधन भी एक बार शिवसेना के कारण लड़खड़ा चुका है । खैर ! सब जानते हैं कि राजनीति बहुत टेढ़ी 
चीज है । यहां कईं बार एक और एक न तो दो बनते हैं और न ग्यारह । यद्यपि ममता बनर्जी ने आज तक 
कांग्रेस को भाव नहीं दिया तो भी कांग्रेस आलाकमान ने अधीर रंजन को कुर्बान कर दिया । यही हाल आम 
आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पंजाब चुनाव में किया था । अलबत्ता आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में इंडी अलायंस 
बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है । महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बीच बढ़िया तालमेल चल रहा है । दरअसल 
गठबंधन की राजनीति का खेल कुछ विचित्र सा है और सबके अपने हित है। 


पंकज सीबी मिश्रा, 


"हमारा साझा मिशन शांति और सदभाव का संवाहक बनना” 


अजमेर। दरगाह शरीफ के गद्दी नशीन और 
चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान 
चिश्ती ने जापान में शांति सप्ताह 2024 उगते 
सूरज की धरती में अपनी प्रभावशाली भागीदारी 
का समापन किया। जिसमें उन्होंने अजमेर शरीफ, 
भारत और चिश्ती सूफी संप्रदाय की आध्यात्मिक 
विरासत का प्रतिनिधित्व किया। एक सप्ताह तक 
चलने वाला यह कार्यक्रम, यूनिटी अर्थ द्वारा 
जीओआई पीस फाउंडेशन, जापान के सहयोग से 
आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी टोक्यो 
के सम्मानित सायनजी परिवार ने की। जिसमें 
वैश्विक शांति-निमार्ताओं, आध्यात्मिक नेताओं 
और परिवर्तन-निमार्ताओं ने एकता और वैश्विक 
परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर 
काम किया। यह कार्यक्रम टोक्यो से शुरू होकर 
हिरोशिमा में समाप्त हुआ, जो 2 सितंबर को 
संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के साथ 
मेल खाता है। अपने संबोधन के दौरान, हाजी 
सैयद सलमान चिश्ती ने प्राचीन भारतीय दर्शन 
हृवसुधैव कुटुम्बकमह महान मूल्य और शिक्षाएं 
कि पूरा विश्व एक परिवार है और चिश्ती सूफी 


जोधपुर की 'जीजी' का निधन, छह बार विधायक रहीं 


जोधपुर। वरिष्ठ नेत्री और सूरसागर 
विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक रहीं 
सूर्यकांता व्यास का गत दिनों बुधवार की 
अल सुबह निधन हो गया। 86 वर्षीय की 
व्यास को 'जीजी' के नाम से भी जाना जाता 
था, वे पिछले लंबे समय से बीमार चल रही 
थीं। उनका डायलिसिस चल रहा था और 
बुधवार सुबह उनके निवास पर अचानक 


तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें महात्मा गांधी 
अस्पताल (एमजीएच ) ले जाया गया, जहां 
डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके 
a से जोधपुर शहर में शोक की लहर दौड़ 
गई है। 

सूर्यकांता व्यास ने अपने राजनीतिक 
करियर की शुरुआत पार्षद के रूप में की थी 
और इसके बाद वर्ष 4990 में जोधपुर शहर 
विधानसभा क्षेत्र से पहला चुनाव जीतकर 
विधायक बनीं। परिसीमन से पहले उन्होंने 
तीन बार जोधपुर शहर से जीत दर्ज की और 
बाद में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 
तीन बार जीत हासिल को। वह कुल छह बार 
विधानसभा पहुंचीं और जनता के बीच एक 
लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित रहीं। 


वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में 
भाजपा ने सूरसागर सीट से नए चेहरे देवेंद्र 
जोशी को उम्मीदवार बनाया था, जबकि 
व्यास को टिकट नहीं दिया गया था। वह 
पिछले दस महीनों से गंभीर स्वास्थ्य 
समस्याओं से जूझ रही थीं। पहले उनका 
इलाज एमडीएम अस्पताल में चल रहा था, 
हालात बिगड्ने पर उन्हें एम्स, जोधपुर रेफर 
किया गया था। सूर्यकांता व्यास के निधन से 
उनके समर्थकों और राजनीतिक जगत में 
गहरा शोक है। 

सीएम शर्मा ने जताया दुख 

सूरसागर विधानसभा से पूर्व विधायक, 
भाजपा परिवार की वरिष्ठ सदस्या, सूर्यकान्ता 
व्यास 'जीजी' के निधन का दुःखद समाचार 


प्राप्त हुआ। कुछ दिन पूर्व ही उनसे भेंट हुई 
थी जहां उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त 
करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरे प्रति 
उनका अपार स्नेह और वात्सल्य सदैव बना 
रहा। उनका स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी 
परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है । मेरी 
संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। 
प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को 
अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल 
परिवार को यह अथाह दुःख सहन करने की 
शक्ति प्रदान करें। 

शेखावत ने कहा अपूरणीय क्षति 

हमारी वरिष्ठ नेता श्रद्धेय सूर्यकांता व्यास 
जी का देहावसान जोधपुर क्षेत्र के सामाजिक- 
राजनीतिक जीवन की अपूरणीय क्षति है। 
जीजी छह बार क्षेत्र से विधायक रहीं। उनकी 
लोकप्रियता और वरिष्ठता का सभी सम्मान 
करते थे।इस लोकसभा निर्वाचन के पूर्व मुझे 
उनका आशीर्वाद मिला था। उनसे हुई भेंट 
स्मृति पटल पर अंकित है। मैं हृदय से दुखी 
हूं। प्रभु श्रीराम उनकी आत्मा को अपनी शरण 
प्रदान करें। परिवारजनों और समर्थकों को 
संबल प्राप्त हो। 


आदशों हृअल खालकू अयाल लिल्लाहहृ द्वारा 
अभ्यास किए गए मूल सूफी दर्शन- हृपूरी सृष्टि रब 
उल अलामीन का परिवार हैर का हवाला देकर 
श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने जाति, 
राष्ट्रीयता या आस्था के विभाजन से परे, मानवता 
के प्रति बिना शर्त प्यार, करुणा और सेवा के महत्व 
पर जोर दिया। विश्व इतिहास के इस महत्वपूर्ण 
क्षण में, हमें अपनी साझा मानवता को पहचानना 
चाहिए, हाजी चिश्ती ने हिरोशिमा में अपने भाषण 
के दौरान कहा कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए 
हैं, और प्यार और सेवा के माध्यम से, हम वैश्विक 
समुदाय की शांति और एकता में योगदान करते हैं। 
सूफीवाद की शिक्षाएँ हमें अपने मतभेदों से परे 
देखने और एक मानव परिवार के रूप में एक साथ 
आने की याद दिलाती हैं। टोक्यो कन्वजेंस के 
हिस्से के रूप में हाजी सैयद सलमान चिश्ती 
रणनीतिक नेटवकिंग और संवाद के लिए स्थानीय 
और अंतराष्ट्रीय आध्यात्मिक नेताओं, गैर सरकारी 
संगठनों और स्वदेशी समुदायों में शामिल हुए। 
उनके भाषण में भारत और जापान के बीच 
ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों पर प्रकाश 


डाला गया, जिसमें आंतरिक शांति, अहिंसा और 
सद्भाव की उनकी साझा परंपराओं का जश्न मनाया 
गया। उन्होंने कहा, भारत और जापान लंबे समय 
से शांति के आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं । बुद्ध 
की शिक्षाओं से लेकर सूफी संतों और गुरुओं के 
ज्ञान तक, हमारी संस्कृतियों ने हमेशा शांति, 
करुणा और सभी जीवन के प्रति सम्मान पर जोर 
दिया है। एक महत्वपूर्ण क्षण में, हाजी सैयद 
सलमान चिश्ती को टोक्यो में भारतीय दूतावास में 
जापान में भारत के सम्मानित राजदूत, महामहिम 
सिबी जॉर्ज से मिलने का भी सम्मान मिला। यह 
बैठक प्रेम, एकता और शांति में निहित भारत की 
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की 
वैश्विक प्रतिध्वनि पर एक गहन आदान-प्रदान 
थी। हाजी चिश्ती ने कहा, भारत के महान सूफी 
संतों और गुरुओं के नवशेकदम पर चलते हुए, 
हम अंतर-धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और 
मानवता की एकता को अपनाने की अपनी 
प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। रूहानी और 
आध्यात्मिक प्रकाश हमें करुणा और पारस्परिक 
सम्मान के मार्ग पर मार्गदर्शन करता रहे। 


दिवंगत नेता एमएलए जुबैर खान को दी गई श्रद्धांजलि 


अलवर। राजस्थान सरकार में डिप्टी मुख्यमंत्री प्रेम चन्द बैरवा, पूर्व विधायक उम्मेद सिंह 
राठौड़ (शेरगढ़, जोधपुर) एवं ललित के पवार सहित कई नेता और अधिकारी ढाई पैडी 
स्थित दिवंगत नेता जुबेर खान के घर पहुंचे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि 
उप मुख्यमंत्री प्रेम चन्द बैरवा जी ने पूर्व विधायक उम्मेद सिंह राठौड़ एवं ललित के पवार ने 
पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दिवंगत एमएलए जुबैर खान के परिवार से मिलकर दुःख 
साझा किया।इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जुबैर खान को समझदार, बेबाक एवं धर्मनिरपेक्ष 
व्यक्ति बताया और कहा कि उनकी राजनीतिक कुशलता के सभी पार्टी के नेता कायल थे। 
उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं। वे एक बेहतरीन 
नेता थे ओर उनकी सभी तारीफ किया करते थे। वे निर्भीक भी थे कि उन्हें जो भी कहना होता 
था उसे स्पष्ट तौर पर कहते थे। उन्होंने कहा कि जुबेर ने छात्र जीवन से ही राजनीति की 
शुरुआत की और यहां तक पहुंचे। 


रस्याजाजिन्कञ ख्ुरस्सा प्यार न्ांभश्ीरच्ता से ध्यान ब्टे 


केन्द्र सरकार ने गत 44 सितम्बर को 70 साल या उस्- 
से अधिक उम्र के सभी वग्ने के लिए लोगों को आयुष्मान 
भरत स्कीम में शीमल करने का निर्णय लिया है। इस 
योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज 
मिलेगा। इससे 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होने की 
उम्मीद है ।इन परिवारों में छह करोड़ बुजुर्ग हैं इसी तरह 
केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड 
पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है । पिछले दिनों 
जीएसटी परिषद ने भी विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा 
उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने और 
30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए 43 सदस्यीय 
मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया है । निश्चितरूप 
से अभी देश का आम आदमी सामाजिक सुरक्षा की 
उपयुक्त छतरी से दूर है। देश के करीब 57 करोड़ के 
श्रमबल में से तीन फीसदी से भी कम सरकारी क्षेत्र के 
कम्रचारी यूपीएस से लाभान्वित हुए हें। लेकिन करोड़ों 
श्रमिकों और कर्मचारियों से संबंधित संगठित निजी क्षेत्र 
और असंघटित क्षेत्र के श्रमबल के सामने वित्तीय और 
सामाजिक सुरक्षा चिता का विषय बनी हुई है । इसमें कोई 
दो मत नहीं है कि भारत में वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा 
सुनिश्चित करने के मद्देनजर कुछ व्यवस्थाएं उभर कर 
दिखाई दे रही हैं । यद्यपि सरकारी कर्मचारियों के अलावा 
संघटित निजी क्षेत्र एवं असंघटित क्षेत्र के कर्मचारियों के 
लिए भी पेंशन की कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वे वित्तीय 
और सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर अपर्याप्त और 
असंतोषप्रद हैं । 

उल्लेख्य है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 
के तहत मात्र 436 रूपए वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख 
रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है । यह योजना 
48 से 55 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है। 
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 48 से 70 वर्ष 
के लोग 20 रुपए से सालाना प्रीमियम पर दो लाख तक 
का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं । अटल पेंशन 
योजना (एपीवाई ) असंघटित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित 


एक पेंशन योजना है । एपीवाई के तहत 60 साल की उम्र 
में एक हजार रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक प्रतिमाह 
की न्यूनतम पेंशन गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार 
पर दी जाती है । देश का कोई भी श्रमिक जिसकी उम्र 8 
से 40 वर्ष के बीच हो एपीवाई योजना में शामिल हो 
सकता है। इसी तरह व्यपारियों, दुकानदारों और 
स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों सहित असंघटित क्षेत्र के 
श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार 
ने दो प्रमुख पेंशन योजनाएं शुरू की हैं । इन योजनाओं में 
से एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम- 
एसवाईंएस ) है । और दूसरी व्यापारियों, दुकानदारों और 
स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन 
योजना (एनपीएस ट्रेडर्स) है। इन योजनाओं के तहत 
लाभार्थी 60 वर्षों की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 
तीन हजार रुपए की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने 
के हकदार हैं । यह बात महत्वपूर्ण है कि 8-40 वर्ष 
की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 45 हजार 
रुपए से कम है वे (पीएमएसवाईएम ) योजना में शामिल 
हो सकते हैं और व्यापारी दुकानदार और स्वरोजगार करने 
वाले व्यक्ति जिनका वार्षिक कारोबार 4.5 करोड़ रुपए 
से अधिक नहीं है वे एनपीएस-ट्रेडर्स योजना में शामिल 
हो सकते हैं । वस्तुतः ये स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन 
योजनाएं हैं । और लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर 
मासिक अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक है। दोनों 
योजनाओं के तहत लाभार्थी द्वारा 50 फीसदी मासिक 


अंशदान देय है और केन्द्र सरकार द्वारा समान मिलान 
अंशदान का भुगतान किया जाता है। 

इस परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम 
पेंशन बढ़ाने के लिए लंबे समय से लंबित मांग पर विचार 
किया जाना होगा, जिसमें निजी संघटित क्षेत्र के 
कर्मचारियों के लिए भी सरकार ऐसी पेंशन स्कीम लाये 
जो प्रतिमाह 7500 रुपए तक या उपयुक्त पेंशन धनराशि 
सुनिश्चित कर सकें । जहां कर्मचारी भविष्य निधि के तहत 
पेंशन योग्य वेतन की 45 हजार रुपए की सीमा को 
बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया जाना उपयुक्त होगा। वहीं 
अटल पेंशन योजना को आकर्षक बनाया जाना लाभ प्रद 
होगा। अटल पेंशन योजना में पांच हजार रुपए प्रति माह 
तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन योजना की राशि को 
दोगुना करके दस हजार रुपए प्रति माह किया जाना 
उपयुक्त होगा। हमें ऐसी आशा भी करनी चाहिए कि केन्द्र 
की मोदी सरकार 2047 तक विकसित भारत के संकल्प 
के मद्देनजर निजी क्षेत्र तथा असंघटित क्षेत्र के करोड़ों 
लोगों के श्रमबल के साथ-साथ आम आदमी को भी 
उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा देने की डगर पर नई रणनीति 
के तहत आगे बढ़ेगी। 

ज्ञातव्य है कि देश में संघकटित क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य 
निधि संघटन (ईपीएफओ )सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा 
संघटन है । वस्तुतः भविष्य निधि के लिए कर्मचारी का 
जो अंशदान कटता है उसका एक हिस्सा पेंशन फंड के 
लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएफ ) पेंशन के लिए 


शर्त यह है कि कम्रचारी को कम से कम दस साल तक 
नौकरी पूरी करनी होती है और पीएफ अकाउंट में 
अंशदान करना होता है । मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन 
योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 45 हजार रुपए है । यदि 
हम ईपीएफ के तहत पेंशन संबंधी राशि की ओर देखें तो 
पाते हैं कि स्टैंडर्ड गणना के तहत ईपीएफ सदस्य को 
न्यूनतम एक हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल पाती है। 
इसे 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग लंबे समय से 
हो रही है। असंघटित क्षेत्र के श्रमबल द्वारा सरकार के 
समक्ष उपयुक्त पेंशन की मांग प्रस्तुत की जा रही है । इसमें 
कोई दो मत नहीं कि इस समय गिविर्क सहित नईनिर्मित 
नौकरियों में से ज्यादातर नौकरियां असंघटित क्षेत्र में निर्मित 
हा रही हैं और इनमें पेंशन संबंधी सुरक्षा नहीं है। 

नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफार्म 
इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट लांच की है उसमें अन्य 
बातों के साथ ही गिग वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए 
सामाजिक सुरक्षा उपायों का विस्तार करने की सिफारिश 
र गई है । जिसमें बीमा और पेंशन जैसी योजनाएं शामिल 

| 

एक चिंताजनक प्रश्न यह भ्ज्ञी है कि जहां असंघटित 
क्षेत्र के करोंड़ों लोग पेंशन व्यवस्था से दूर हैं वहीं बचत 
पर घटी हुई ब्याज दर और विभिन्न आकर्षण कम होने 
के कारण देश में सामाजिक सुरक्षा की चिंताएं बढ़ रही 
हैं । अभी भी देश में बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिहक 
सुरक्षा (सोशल प्रोटेक्शन) की छतरी उपलब्ध नहीं है। 
इतना ही नहीं बचत योजनों पर मिलने वाली ब्याज दरों 
पर देश के उन तमाम छोटे निवेशकों का दूरगामी आर्थिक 
प्रबंधन निर्भर होता है जो अपनी छोटी बचतों के जरिए 
जिन्दगी के कई महत्वपूर्ण कामों को निबटाने की व्यवस्था 
सोचे हुए हैं। ऐसे में उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा की 
अहमियत दिखाई देती है । अतएव अब सरकार को देश 
के आम आदमी के लिए सामाजिक सुरक्षा के बारे में 
गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा और निजी क्षेत्र की पेंशन 
योजनाओं को भी आकर्षक बनाना होगा। 


आज के डिजिटल परिदृश्य में, बच्चे तकनीक में डूबे हुए बड़े हो रहे 
हैं।स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट, लैपटॉप और गेमिंग कंसोल तक, इंटरनेट 
उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। जबकि ऑनलाइन दुनिया 
अंतहीन शैक्षिक और मनोरंजन के अवसर प्रदान करती है, यह बच्चों 
को विभिन्न जोखिमों के लिए भी उजागर करती है। डिजिटल क्षेत्र में 
बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा 
सर्वोपरि है। डिजिटल युग में, बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना 
तथा सूचना तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। 
इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के साथ, बच्चों को सीखने के अवसर और 
साइबरबुलिंग, शोषण और आपत्तिजनक सामग्री जैसे जोखिम दोनों का 
सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन सुरक्षा को संतुलित करने के लिए 
कानूनी ढाँचे, माता-पिता के मार्गदर्शन और प्रौद्योगिकी समाधानों को 
सम्मिलित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 
कई माता-पिता और बच्चों में पर्याप्त डिजिटल साक्षरता का अभाव है, 
जिससे सुरक्षित रूप से ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान करना और संभावित 
जोखिमों को समझना मुश्किल हो जाता है। 

भारत में, केवल 40% व्यक्ति बुनियादी डिजिटल कार्य करने में सक्षम 
हैं, जिससे बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के प्रयास जटिल हो 
हैं जाते हैं। बच्चे अक्सर परिवार के सदस्यों के साथ डिवाइस का साझा 
उपयोग करते हैं, जिससे उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी और 
उन्हें विनियमन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई ग्रामीण घरों में, साझा 
फोन के उपयोग से बच्चों दवारा व्यक्तिगत रूप से उपयोग की गई गतिविधियों 
को ट्रैक करना असंभव हो जाता है, जिससे उन्हें साइबरबुलिंग जैसे 
जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कई प्लेटफामाँ पर मजबूत फि ल्टरिंग 
तंत्र की कमी के कारण बच्चे अक्सर ऑनलाइन अनुचित सामग्री के 
संपर्क में आते हैं। यू ट्यूब जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से बच्चों द्वारा एडल्ट 
कंटेंट तक पहुँचने की रिपोर्ट ने मजबूत सुरक्षा जरूरतों की आवश्यकता 
पर बल दिया है। साइबरबुलिंग और ऑनलाइन शोषण में वृद्धि बच्चों के 
मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न 
करती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में 3 में से ॥ 
बच्चे ने साइबरबुलिंग का सामना किया है, जिसके उनके स्वास्थ्य पर 
गंभीर परिणाम देखे गए हैं। सरकारों को माता-पिता और बच्चों दोनों के 
लिए डिजिटल साक्षरता में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उन्हें 
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद मिल सके। 
भारत की डिजिटल इंडिया पहल ग्रामीण कषेत्रं में बच्चों के लिए ऑनलाइन 


आत्महत्या की कक्षा से कम नहीं 


सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता को कवर करने के लिए अपने दायरे का 
विस्तार कर सकती है। तकनीकी प्लेटफॉर्म को मजबूत अभिभावकीय 
नियंत्रण की सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए जो गोपनीयता का उल्लंघन 
किए बिना बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की बेहतर निगरानी की 
अनुमति प्रदान करने हैं। 

कुछ प्लेटफामों पर बच्चों को प्रतिबंधित करने से वे वैकल्पिक उपाय 
ढूंढने लगेंगे, जिससे प्रतिबंध अप्रभावी हो जाएगा। पहचान से संबंधित 
दस्तावेजों की आवश्यकता वाले आयु सत्यापन सिस्टम गोपनीयता से 
संबंधित मुद्दे उठाते हैं और अक्सर आवश्यकता से अधिक डेटा एकत्र 
करते हैं। भारत में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयु सत्यापन के लिए आधार 
के उपयोग ने डेटा के दुरुपयोग के संबंध में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। जटिल 
या कठोर ऑनलाइन नियम अनजाने में हाशिए पर स्थित समुदायों के 
बच्चों को पहचान से संबंधित दस्तावेजों या डिजिटल संसाधनों तक 
सीमित पहुँच से वंचित कर सकते हैं। ग्रामीण भारत में, उचित पहचान 
के बिना बच्चों को सख्त नियमों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग 
करना मुश्किल हो सकता है । टेक प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक सख्त नियम 
लागू करने से नवाचार बाधित हो सकता है और वैश्विक फर्मो के लिए 
संचालन जटिल हो सकता है। गूगल और मेटा जैसी टेक कंपनियों ने 
अपने व्यापार मॉडल को प्रभावित करने वाले जटिल कानूनी ढाँचों पर 
चिंता व्यक्त की है। पहुँच को प्रतिबंधित करने पर बहुत अधिक ध्यान 
केंद्रित करने से डिजिटल युग में बच्चों के शैक्षिक अवसरों और कौशल 
विकास में बाधा आ सकती है ।अध्ययनों से पता चलता है कि डिजिटल 
लनिंग प्लेटफॉर्म तक बच्चों की पहुँच उनके कौशल और रोजगार क्षमता 
को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 


यू ट्यूब किड्स जैसे प्लेटफॉर्म स्क्रीन टाइम को मैनेज करने और 
कंटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए कस्टमाइज करने योग्य पैरेंटल कंट्रोल 
सेटिंग्स प्रदान करते हैं।यूके के आयु-उपयुक्त डिजाइन कोड जैसे कानूनों 
को अपनाने से यह सुनिश्चित होगा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म बेहतर सुरक्षा 
सुविधाओं के साथ बच्चों के अनुकूल डिजिटल वातावरण को विकसित 
करे। भारत में भी इसी प्रकार के दिशा-निर्देश लागू किये जा सकते हैं, 
जिसके तहत तकनीकी प्लेटफॉर्म को अलग-अलग आयु समूहों के लिए 
सुविधाओं को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। स्कूलों को बच्चों 
को डिजिटल स्पेस में स्वयं को सुरक्षित रखने के तरीके सिखाने के लिए 
पाठ्यक्रम में ऑनलाइन सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना चाहिए। भारत 
की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पाठ्यक्रम में ऑनलाइन सुरक्षा और 
डिजिटल जिम्मेदारी के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। सरकारों, 
तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज को बच्चों के लिए सुरक्षित 
डिजिटल वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, साथ 
ही सूचना तक उनकी पहुँच का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए । भारतीय 
शिक्षा मंत्रालय और तकनीकी प्लेटफॉर्म के बीच सहयोग से व्यापक बाल 
सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकते हैं। 
डिजिटल युग में, ऑनलाइन सुरक्षा और बच्चों के सूचना तक पहुँच 
के अधिकार के बीच संतुलन बनाना एक जटिल चुनौती बनी हुई है। 
सहयोगात्मक प्रयासों, डिजिटल साक्षरता में सुधार और आयु-उपयुक्त 
मजबूत विनियमों को लागू कर , बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बेहतर 
तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। एक समग्र दृष्टिकोण जिसमें माता- 
पिता, शिक्षकों, सरकारों और तकनीकी प्लेटफामों शामिल हो से वैश्विक 
स्तर पर बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित और समावेशी डिजिटल स्थान 
तैयार होंगे। बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा आधुनिक पेरेंटिंग का एक 
अनिवार्य हिस्सा है। इन तकनीकों को लागू करके, उपयुक्त सॉफ्टवेयर 
का उपयोग करके, और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के लाभों का लाभ 
उठाकर, माता-पिता एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बना सकते हैं 
जहाँ उनके बच्चे डिजिटल दुनिया से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए 
खोज, सीख और मौज-मस्ती कर सकते हैं। आपके बच्चे की ऑनलाइन 
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुला संचार और निरंतर शिक्षा आवश्यक 
है।याद रखें कि सक्रिय कदमों के साथ, आप अपने बच्चों को डिजिटल 
परिदृश्य को जिम्मेदारी और आत्मविश्वास से नेविगेट करने के लिए 
सशक्त बना सकते हैं। 
-प्रियंका सोरभ 


भारत में कोचिंग कल्चर एक महामारी के रूप में 
उभर रहा है। देश के हर राज्य में कोचिंग का यहाल 
इस कदर फैला हुआ है कि कोई बच्चा उसके मां बाप 
इससे अहूते नहीं रहे हैं । उन्हें लगता है कि बगैर 
कोचिंग के तो जिन्दगी बर्बाद ही है । अब तो यू-ट्यूबर्स 
से लेकर सोशल मीडिया इन्पलुएंसर्स तक ने अपनी 
ट्यूशन की दुकानें खोल ली हैं । ऑनलाइन कोचिंग 
एक अलग बाजार है। बायजू के पूरे भारत में चार 
हजार से ज्यादा ट्यूशन सेंटर हैं । अक्टूबर-2027 में 
जयपुर मे लॉन्च होने के एक साल के भीतर इसके 
शहर में छह सेंटर खुल गए थे। इसमें कक्षा-4 से तीन 
तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता हे जबकि 
कक्षा 0वीं तक के छात्रों को ऑफ लाइन क्लास 
दी जाती है । बायजू एलन, रेजोनंस और आकश जैसे 
तमाम दिग्गज कोचिंग ब्रांडों का वर्चस्व लगातार बढ़ता 
जा रहा है। दबाव और कर्ज भी छात्रों की आत्महत्या 
का कारण बन गया है। हर साल कई छात्र दबाव में 
कर लेते हैं आत्महत्या दिल्ली में कोचिंग के तीन छात्रों 
की बेसमेंट में डूबर मरने की घटना के बाद उपराष्ट्रपति 
और राज्सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कोचिंग 
कल्चर को धंधा बताया है। 

भारत में कोचिंग उद्योग एक जटिल मुद्दा है 
जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। कोचिंग 
कल्चर या कहें कोचिंग माफिया के इस बढ़ते मकड़ 
जाल पर न राज्य सरकारों का और न ही केंद्र सरकार 
का कोई नियंत्रण है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद 
भी इन कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा गारंटी 


जीरो हे। इसका नतीजा यह होता हे कि राजधानी 
दिलली के सबसे बड़े आईएएस कोचिंग संस्थान में 
तीन बच्चे बारिश के पानी में डूबकर मर जाते हैं । दिल्ली 
में ही एक छात्रा का घर का किराया और कोचिंग की 
फीस का दबाव नहीं झेल पाती है और आत्महत्या कर 
लेती है । एक तरह से देश में पनप रहा कोचिंग का यह 
भयावह कल्चर बच्चों के लिए मौत की ब्लास बनती 
जा रही है। तो वहीं उनके परिवारों के लिए कर्ज तले 
दबकर मर जाने की सबसे बड़ी वजह बन गई है। 
दुखद है कि कोचिंग माफिया के बजार को कंट्रोल 
करने के लिए कोई कानून कायदा नहीं है7 कोचिंग 
क्लास में प्रतियोगिता का इस कदर दबाव है कि 
राजस्थान के कोटा में हर साल कई छात्र-छात्राएं 
आत्महत्या कर लेते हैं। कोटा समेत कई शहरों से 
ऐसी खबरें आम हो गइ हैं। दिल्ली, मुंबई समेत कई 
महानगरों में कोचिंग क्लासेस में बच्चो की सुरक्षा के 
मापदण्ड पूरे नहीं हैं। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की 
मनमानी और धांधली पर लगाम लगाने के लिए केंद 
सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन्स 
जारी की थी। जिसके मुताबिक कोचिंग सेटर में अब 
6 साल से कम उम्र के बच्चे पढ़ाई के लिए नामांकन 
नहीं कर सकते हैं। कोचिंग सें अर किसी छात्र से 
मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकते हैं । नियमों का 
उल्लंघन करने पर पहले बार 25 हजार, रुपए दूसरी 
बार एक लाख रुपए और तीसरी बार रजिस्ट्रेशन 
कैं सल करने का प्रावधान है। लेकिन यह नियम कहीं 
नजर नहीं आता है। सवाल यह हे कि देश में बढ़ते 


कोचिंग क्लास के इस जानलेवा कलचरे केस और 
कब देश के भविष्य को मुक्ति मिलेगी। भारतीय माता- 
पिता अपने बच्चों के माध्यम से अपने सपवनों को जीने 
के लिए जाने जाते हैं ओर इस प्रकार अतिरिक्त दबाव 
हमेशा अतिरिक्त प्रयासों की ओर ल जाता है । माता- 
पिता बेहतर शिक्षा के लिए पैसे जुटाने के लिए कड़ी 
मेहनत करते हैं और बच्चे उस सपने को साकार करने 
के लिए कड़ी मेहनत करते हैं । अधिकांश समय बच्चे 
यह नहीं समझते हैं कि उनके माता-पिता का सपना 
उनका सपना नहीं हो सकता है । चूहे की दौड़ हमें कहीं 
नहीं ले जा रही है और सब कुछ हासिल करने के बाद 
भी हमारे पास शीर्ष पर पहुंचने वाले लोगों की 
आत्महत्या के कई मामले हैं। अतः इस कोचिंग 
संस्कृति के नकारात्मक पहलुओं को समझना 
आवश्यक हे ताकि सावधानी बरती जा सके । कोचिंग 
संस्थानों में उचित बुनियादी ढांचे का अभाव और 
प्रबंधन की इसमें सुधार करने की कोई इच्छा नहीं 
दिखती। सरकार फीस शिक्षकों की योग्यता और प्रदान 
की जाने वाली कोचिंग की गुणवत्ता के मानक निर्धारित 
करके कोचिंग उद्योग को विनियमित करने में भूमिका 
निभा सकती है । अभिभावकों और छात्रों को कोचिंग 
संस्कृति के संभावित नुकसानों और कोचिंग के बारे 
में सूचित निर्णय लेने के महत्व के बारे में जागरूक 
किया जाना चाहिए। ऐसे वैकल्पिक शिक्षा मॉडल की 
खोज करने की आवश्यकता है जो सभी छात्रों को 
उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए 
बिना सस्ती और सुलभ शिक्षा प्रदान करें। 


चिकित्सकीय शिक्षा को व्यापार बनाना बंद हो 


राज्यसरकार की ऐसी कोशिशों से उन मेधावी छात्रों 
के साथ अन्याय होता है जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते 
हैं । ये कोशिश नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध होती। फिर 
यह डाक्टरी जैसे गंभीर संवेदनशील पेशे के लिए भी 
घातक होता कि अयोग्य लोग मरीजों का उपचार करने 
के अधिकारी बन पाते। यानी हम समाज में अयोग्य 
डाक्टरों को उपचार करने की अनुमति देते । जो दूसरे 
शब्दों में नीम-हकीम खतरा-ए-जान वाली कहावत 
को चरितार्थ करता। फिर जो लोग लाखों-करोड़ों की 
फीस देकर डाक्टरी की डिग्री हासिल करते वे 
चिकित्सा पेशे मे सेवा के पवित्र मकसद के बजाय 
मुनाफे के मेवे पर ध्यान केंद्रित करते। जो समाज में 
लगातार महंगे होते उपचार को बढ़ावा देने वाला ही 
होता।इसी तरह चिकित्सा के पेशे में आने वाले तमाम 
मेधावी छात्रों साथ भी यह अन्याय होता। यह विडंबना 
है ही कि देश में चिकित्सा की पढ़ाई लगातार महंगी 
होती जा रही है । सामान्य परिवारो के लिए चिकित्सा 
हासिल करना लगातार मुश्किल होती जा रही है।इस 
संकट को निजी मेडिकल कालेजों की मुनाफाखोरी ने 
बढावा ही दिया है । जिस देश में पहले ही आबादी के 
मुकाबले डाक्टरों की संख्या विश्व मानकों के अनुपात 
में कम है, वहां महंगी होती मेडिकल शिक्षा स्थिति को 
और ही विकट बनाएगी। ऐसा भी संभव है कि 
एनआरआई कोटे के आराक्षण के मानकों के में 
एकरूपता लानी चाहिए जिससे किसी राज्य विशेष की 
प्रतिभाओं के साथ होने वाले अन्याय को रोका जा 
सके । कम से कम किसी मेधावी छात्र को मोटी फीस 
न दे पाने की वजह से चिकित्सा शिक्षा हासिल करने 
के अधिकार से वंचित न होना पड़े। हाल के वर्षो में 
राजग सरकार ने देश में बड़ी संख्या में मेडिकल 
कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी। जरूरत इस 
बात की है कि गुणवत्ता वाली मेडिकल शिक्षा को 
मूर्तरूप देने की पहल शीघ्रता से की जाए। जिससे 
लाखों छात्रों के डॉक्टर बनने के सपने को साकार 


पक 
बह 


किया जा सके। 

सुप्रीम कोर्ट की उस तल्ख टिप्पणी के निहितार्थ 
को समझना कठिन नहीं है जिसमें अदालत ने सख्त 
लहजे में कहा पंजाब में एनआरआई कोटे का बिजनेस 
बंद हो, यह धोखाधड़ी है शायद कोर्ट निर्लज्ज 
राजनीति पर इससे ज्यादा सख्त टिप्पणी नहीं कर 
सकता। कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि मेडिकल 
कॉलेजों में प्रवेश मनमानी कुछ और नहीं सिर्फ पैसा 
घुमाने की मशीन है | निःसंदेह मेडिकल कॉलेजों के 
कर्ता-धर्ताओं से मिली भगत करके एनआरआई की 
व्यापक परिभाषा का उपयोग आर्थिक लाभ पाने की 
मंशा स किया जा रहा था। राजनीतिक जिद देखिये, 
कि पंजाब सरकार के इस बाबत जारी अध्यादेश को 
पंजाब व हरियाणा कोर्ट पहले ही रद कर चुका है। 
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामले को ले जाया 
गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि 
यह फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए। एनआरआई के दूर 
के रिश्तेदारों को आरक्षण का लाभ देकर मेधावी छात्रों 
के भविष्य पर कुठाराघात किया जाता। जिसकी 


et 


अनुमति किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकी। इस कदम 
से एनआरआई कोटे का मूल मकसद ही समाप्त हो 
जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई 
चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच में न्यायमूर्ति जेबी 
पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्र शामिल थे। मुख्य 
न्यायाधीश का कहना था कि मेडिकल कॉलेजों में 
दाखिले के लिये संशोधन का प्रयास प्रॉस्पेक्टस जारी 
होने के बाद किया गया, जो सरकार की नीयत-नीति 
पर सवाल पैदा करता है। अदालत का मानना था कि 
एनआरआई कोटे का मूल मकसद एनआरआई व 
उनके बच्चों को लाभ पहुंचाना था। जिससे उन्हें भारत 
में मेडिकल शिक्षा पाने का मौका मिल सके। सरकार 
की हालिया पहल नीति के मूलभूत उद्देश्य को बाधित 
करती है। तभी शीर्ष अदालत ने पंजाब व हरियाणा 
हाईकोर्ट के अध्यादेश पर रोक लगाने के फैसले को 
उचित ठहराया। निस्संदेह, यदि सरकार अपने मकसद 
में कामयाब हो जाती तो नीट परीक्षा में कई गुना अधिक 
नंबर हासिल करने वाले छात्र मेडिकल कालेजों में 
दाखिला पाने से वंचित हो जाते। 


भारत में महिलाओं की स्थिति 


आजादी के 77 सालों बाद भी 
भारत में महिलाओं की स्थिति 
संतोषजनक नही कही जा सकती। 
कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं 
को जबरन परेशान करना, उनके 
साथ अशील बातें करना और 
छेड़छाड़ करना, शरीर को छूने का "उन 
प्रयास करना, गंदे इशारे करना आदि 
जैसे कृत्य यौन उत्पीड़न की श्रेणी में 
आते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न [| 
कामकाजी महिलाओं के लिए एक 
आम समस्या है। देश में हर दिन ह 
किसी न किसी दफ्तर में कोई न कोई 
महिला इस समस्या से सामना करती 
है।एक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक 
देश में कार्यस्थलों पर हर 0वीं ँ& 
महिला को किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। आश्चर्य को बात तो यह है की 
कानून बनने के बाद भी ऐसी शिकायतें करने वाली ज्यादातर महिलाओं के कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत 
समिति वा तो स्थापित नहीं है अथवा कागजों तक सीमित है। एक सर्वे के अनुसार कार्य स्थल पर हिंसा और 
उत्पीड़न पूरी दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है और मनोवैज्ञानिक हिंसा और उत्पीड़न सबसे आम है। इस सर्वे में 
424 देशों में 75000 से अधिक कर्मचारियों को लिया गया था | दुनिया भर में कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के 
साथ टुव्यवहारए हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है। युवा अप्रवासी और महिलाएं 
इस स्थिति के सबसे अधिक शिकार हैं। जिनमें से लगभग 22 फीसदी ने अपने संबंधित कार्यस्थलों पर या 
तो हिंसा या उत्पीड़न का अनुभव किया । यौन उत्पीड़न केवल शारीरिक छेड़छाड़ तक ही सीमित नहीं है। 
यह पा तौर भी हो सकता है जिसमें सेक्सुअल कॉमेंट्स, सेक्सुअल जोक्स और नारी विरोधी हास्य हो 
सकता है। 

कोलकाता रेप और मर्डर कांड के बाद कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देशवासी चिंतित और 
सहमे हुए है। इस विभित्स घटना के बाद मीडिया में तीन उत्पीड़न की घटनाओं का अनवरत खुलासा हो रहा 
है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां कामकाजी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हो। दिन प्रतिदिन 
मिलने वाले समाचार भयावह है और हमारे सामाजिक ताने बाने को तार तार करने वाले है । एक अन्य रिपोर्ट 
के अनुसार देशभर में काम करने वाली लगभग 50 फीसदी महिलाएं अपने कामकाजी जीवन में कम से कम 
एक बार यौन शोषण का शिकार हुई हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों के 
दफ्तरों में महिलाओं के साथ वीन शोषण हो रहा है यौन शोषण के लाख. दो लाख नहीं बल्कि कुल 70947 
लाख मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देशभर में काम करने वाली लगभग 50 फीसदी महिलाएं 
कम से कम एक बार अपने करियर लाइफ में यौन शोषण का शिकार हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 
बहुत सी ऐसी महिलाएं हैंए जो इस अपराध का शिकार हुई हैंए लेकिन लोक-लाज के डर से वो शिकायत 
करने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़नए लैंगिक समानता, जीवन और स्वतंत्रता को 
लेकर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अनुरूप वातावरण न होने 
की स्थिति में उनके लिए यहा कार्य करना मुश्किल हो जाता है और अगर ऐसे में यौन उत्पीड़न होता है तो 
महिलाओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस वजह सेए देश की महिलाओं आर्थिक 
सशक्तिकरण और उनके समावेशी विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव होता है कामकाजी महिलाओं के साथ 
यौन उत्पीड़न पर कई बार देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया है मगर इसके बावजूद ये खबरें 
मीडिया में अभी भी सुर्खिया लिए हुए है। यौन उत्पीड़न को लेकर देशभर से रोजाना अलग.अलग खबरें 
सामने आती रहती हैं । महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावों और वादों के बाद भी उनकी हालत जस की तस 
है। रोज दुष्कर्म, छेड़छाड़, घरेलू. हिंसा और अत्याचार से रूबरू होती है हमारे देश की महिलाएं आजकल 
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की खबर रोज दिखाई 
जाती है।इस तरह के अत्याचार कब रुकेगें। क्या हम सिर्फ मूक दर्शक बन खुद की बारी का इंतजार करेंगे। 
लड़कियों पर अत्याचार पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं अगर इसके रोकने के कोई ठोस उपाय 
नहीं किये गये। आज भी हमारे समाज में बलात्कारी सीना ताने खुले आम घूमता है और बेकसूर पीड़ित 
लड़की को बुरी और अपमानित नजरों से देखा जाता है। न तो समाज अपनी जिम्मेदारी का माकूल निबंहन 
कर रहा है और न ही सरकार | ऐसे में बालिका कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करेगी वह हम सब के लिए 
बेहद चिंता की बात है। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित घर पहुँचने की चिंता सताने लगती है । 


श्राद्धों के व्यंजन पुरखों तक कोए ही पहुंचाते विपक्ष जनतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा 


श्राद्ध पक्ष चल रहे है। इन दिनों गुजरे लोगों को याद 
करना और उनका मनपसंद भोजन बनाकर परोसने की 
परंपरा निभाई जाती है। मान्यताओं के मुताबिक स्वर्गीय 
तक यह भोजन कौओ द्वारा पहुंचाया जाता है। श्राद्ध में 
कौए परलोकी लोगों के वाहक बनते है। पर, कौए इन्हीं ई 
दिनो में दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। श्राद्ध का भोजन छः 
लेकर लोग उनके आगमन का लंबा इंतजार करते रहते आ 
है लेकिन वो नहीं आते हो तो ही आए नर है ही नहीं | जबकि श्राद्ध मे भोजन उन्हीं 
को ध्यान में रख कर तैयार किया जाता है। जाहिर है जब कौए ही नहीं होगे, तो 
श्रद्ध की मान्यताएं भला कैसी पूरी होगी ? हमेशा से होता आया है कि श्राद्ध में पितरो 
का भोजन जब तक कौए न खाएं श्राद्ध की मान्यताएं पूरी नहीं होती। कौए आएंगे, 
खाना चुगेगे और पितरो तक पहुंचाएंगे, लेकिन कौवे नहीं आते? ग्रामीण क्षेत्रों में 
अब भी कहीं-कहीं दिख जाते है लेकिन शहरों से कौवे पूरी तरह गायब हो चुके 
है। प्राचीन परंपराओं के अनुसार श्राद्धो से कौवों का सीधा संबंध है। श्रद्ध में जो 
व्यंजन बनते हैं उन्हें पितरो तक कौए ही पहुंचाते है। श्राद्ध में लोग अपने गुजरे 
पितरों को भोजन कराने के लिए घरों की छतो, खेतो, चौक-चौराहो पर रखते है 
और कौओ के आने का इंतजार करते है। श्राद्ध का खाना कौआ खा ले तो समझा 
जाता है कि श्राद्ध की आस्था पूरी हुई। कौओ की संख्या लगातार कम होने से उनकी 
जगह गली-मोहल्ले के आवारा कुत्ते श्राद्ध के भोजन पर झपट्टा मारते देखे जाते है। 


च कोए नहीं आते तो लोग मजबूरन इन्ही को कौवों का 
प्रतिरूप मान कर मन को समझा लेते है। क्योंकि इसके 
सिवा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं। दूषित पर्यावरण के 
चलते विलुप्त होती प्रजातियों में कौए भी शामिल है। एक 
वक्त था, जब घरो के आंगन और मुंडेरो पर कोओ की 
बहुतायत होती थी। उनकी आवाज सुनने को मिलती थीं। 
हे दरअसल, कौए हमेशा से अन्य पक्षियों के मुकाबले तुच्छ 
माने गए हैं। कौए का शरीर औषधि के तौर पर भी प्रयुक्त किया गया है। कौए छोटे- 
छोटे जीव एवं अनेक प्रकार की गंदगी खाकर भी अपना पेट भर लेते है। श्राद्ध पक्ष 
में इस दुर्लभ पक्षी की भक्ति और विनम्रता से यथाशक्ति भोजन कराने की बात विष्णु 
पुराण में कही गई है। तभी कौओं को पितरों का प्रतीक मानकर श्राद्ध पक्ष के सभी 
दिनो मे उन्हें भोजन करवाया जाता है। श्राद्धो में कौओ को खाना और पीपल को 
पानी पिलाकर पितरो को तृप्त किया जाता है। कौओ के संबंध में एक और दिलचस्त 
बात प्रचलित है। किसी के आगमन की सूचना भी इनकी चहलकदमी से जोड़ी 
जाती रही है। एक वक्त वह भी था जब परिवार की महिलाएं शगुन मान कर कौवा 
को मामा कह कर घर में बुलाया करती थी, तो कभी उसको बदलती हुई दिशा में 
काव काव करने को अपशकुन मानते हुए उड़ जा कहके बला टालती थी। इसके 
अलावा घर की बहुए कौए के जरिये अपने मायके से किसी के आने का संदेश 
पाती थी। कौओ की तरह अब कई और बेजुबान पक्षियों की आबादी घट गई है। 


लोकतंत्र और न्याया मेंविशवास रखने वाले लोगों को आशा 


जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में कई प्रत्याशी 
ऐसे हैं, जो या तो अलगाववादी रहे हैं या ऐसे संगठनों 
के सक्रिय सदस्य। इनमें अनेक निर्दलीय हैं। इन 
निर्दलीय उम्मीदवारों के एक बड़े वर्ग का संचालन 
इंजीनियर रशीद के नाम से चर्चित शेख अब्दुल रशीद 
कर रहा है, जो देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में 
तिहाड़ जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से 
वह चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा हो गया। 
अलगाववादी छवि वाले इंजीनियर रशीद ने जेल में 
बंद रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में पर्व मुख्यमंत्री 
और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को 
उन्हीं की परंपरागत सीट बारामूला में बड़े अंतर से 
हराया था।रशीद पर यह आरोप है कि उसने इन चुनावों 
में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के साथ अंदरखाने 
गठबंधन किया हुआ है। अपने प्रचार अभियान में 
अनेक उम्मीदवारों ने खुलकर यह कहा है कि चुनाव 
जीतने पर वे फिर से अनुच्छेद 370 लागू कराएंगे और 
जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को भी बहाल कराएंगे। 
ऐसे उम्मीदवारों की सभाओं में जुटने वाली भीड़ का 
एक असर यह हुआ कि आम तौर पर आतंकियों और 
अलगाववादियों के मुकाबले मध्यमार्गी और नरमपंथी 
मानी जाने वाली नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने भी 
गरम तेवर अपना लिए। फारूक अब्दुल्ला और 
महबूबा मुफ्ती चुनावी भाषणों में 370 को फिर से लागू 
करने और राज्य को अधिक स्वायत्तता एवं विशेष 
दर्जा दिलाने का वादा कर रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस ने 
तो अपने चुनावी वादों में यह भी शामिल कर लिया है 
कि अगर कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन को बहुमत 
मिला तो विधानसभा में फिर से 2000 वाले उस 
प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, जिसमें राज्य का 
4954 के स्तर वाला दर्जा बहाल करने की बात कही 
गई थी। उसमें जम्मू-कश्मीर के लिए भारत से अलग 
अपने झंडे और संविधान की व्यवस्था थी। 

पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से 
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और विशेष दर्जे को 
समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली 


देखकर आजकल के हालात 
बयाँ नहीं कर पाऊं अपने जज्बात 
कहीं पर मजहब भारी पड़ रहा 
कहीं पर हो रही जात पात 
तुम ही बताओ क्या लिखूं मैं कैसे लिखू 
बेटियां क्यों नहीं सुरक्षित 
क्यों नहीं कोई कुछ कर पाते 
झूठे दिलासे दे देकर सभी को 
आखिर कब तक रहोगे फुसलाते 
तुम ही बताओ क्या लिखूं मैं कैसे लिखू 
भ्रष्टाचार का हर तरफ बोलबाला 
मंदिरों के प्रशाद तक को नहीं छोड़ा 
डुगडुगी जितनी भी बजा लो हर तरफ 
पर बुरी तरह है इसने सबको निचोड़ा 
तुम ही बताओ कया लिखूं मैं कैसे लिखू 
जनसंख्या का हो रहा विस्फोट 
दिनों दिन जमीन घटती जा रही 
एक परिवार बंट गया कई हिस्सों में 
छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती जा रही 
तुम ही बताओ क्या लिखूं मैं कैसे लिखू 
साधु भेष धर कर ठग रहे लोगों को 
बाबाओं के पीछे लोग रहे भाग 
राम रहीम आशा राम जैसे चले गए जेल 
अंधभक्त लोग फिर भी नहीं रहे जाग 
तुम ही बताओ क्या लिखूं मैं कैसे लिखू 
रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


याचिकाओं को रद करने के साथ यह निर्देश भी दिया 
था कि एक तय समय में विधानसभा चुनाव करा लिए 
जाएं। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद जम्मू- 
कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे चुनावों से देश 
का एक वर्ग आश्वस्त दिख रहा है कि विधानसभा 
चुनावों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों को 
यह भी उम्मीद है कि नई विधानसभा के चुने जाने के 
बाद आजादी के पहले दिन से ही मुसीबतों से घिरे हुए 
जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल हो जाएगी। 

कश्मीर विवाद के कारण यहां की जनता ने जैसी 
कठिनाइयां देखी हैं और भारत विरोधी शक्तियों के 
नैरेटिव निर्माण की ताकत के आगे बार-बार पस्त होने 
वाली केद्रीय सरकारों ने वैश्विक मंचों पर जिस स्तर 
का विरोध सहा है, उसके बाद इस तरह की आशाओं 
का जगना स्वाभाविक भी है। इन विधानसभा चुनावों 
से पहले जम्मू कश्मीर की जनता ने जैसे उत्साह के 
साथ स्थानीय निकायों के चुनावों में भाग लिया और 
जैसे शांति भरे माहौल में वे चुनाव संपन्न हुए, उससे 
भी कश्मीर में सब कुछ ठीक होने की आस जगी थी, 
लेकिन चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की 
घोषणा के दिन से ही कश्मीर घाटी में जिस तरह के 
उम्मीदवार और जैसे चुनावी वादे पूरे माहौल पर हावी 
हैं, उसे देखते हुए यह आशंका बल पकड़ने लगी है 
कि विधानसभा में भले ही कोई भी पार्टी या गुट बहुमत 
हासिल करे, लेकिन घाटी की राजनीति फिर से 
अलगाववाद और केद्र से टकराव की आग में तप 
सकती है। 

नेशनल कांफ्रेंस से गठबंधन के कारण कांग्रेस के 
नेता असमंजस में हैं। कांग्रेस जम्म क्षेत्र में उसके जैसा 
रवैया अपनाने का खतरा नहीं मोल लेना चाहती । जम्मू 
और कश्मीर घाटी के राजनीतिक समीकरण एक- 
दूसरे से ठीक उलट हैं। अगस्त 2049 में अनुच्छेद 
370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू में जिस बड़े 
पैमाने पर खुशी और उत्सव का माहौल बना, वह 
कांग्रेस नेताओं को याद है। इसके बाद केद्र की नीतियों 
ने जम्मू और कश्मीर, दोनों जगह जिस तरह विकास 


के नए द्वार खोले, उसे देखते हुए कांग्रेस किसी भी 
हालत में 370 की वापसी की बात कहने का जोखिम 
नहीं उठा सकती। 

कश्मीर घाटी में माहौल को और खराब करने वाले 
दो और तत्व भी हैं, जिनकी अनदेखी महंगी पड़ सकती 
है। एक तो यह कि लगभग हर मामले में खुद को 
सक्रिय दिखाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने 
का निर्देश तो जारी कर दिया, लेकिन कश्मीर घाटी से 
आतंक और हिंसा के दम पर भगा दिए गए कश्मीरी 
हिंदुओं और सिखों की सुरक्षित घर वापसी और 
स्थानीय राजनीति में उनकी बराबर भागीदारी सुनिश्चित 
करने वाला कोई निर्देश नहीं दिया। लोकतंत्र और 
मानवीय मूल्यों के रक्षक सुप्रीम कोर्ट से यह आशा की 
जाती थी कि वह इस पाप का संज्ञान लेता कि भारत 
के इकलौते मुस्लिम बहुल राज्य की कश्मीर घाटी में 
सदियों से रहने वाले लाखों लोगों को केवल इसलिए 
भगा दिया गया कि वे मुसलमान नहीं थे। इसी तरह 
2022 में भले ही राज्य के नए परिसीमन आयोग ने 
विधानसभा सीटों को 44 से बढ़ाकर 444 कर दिया 
हो और जम्मू को छह एवं घाटी को एक अतिरिक्त 
सीट दी हो, लेकिन इसके बाद भी विधानसभा में सत्ता 
का संतुलन 47-43 होने के कारण कश्मीर के पक्ष 
में ही रहेगा। दुर्भाग्य से परिसीमन आयोग ने शेख 
अब्दुल्ला के कश्मीरी दबदबे को बनाए रखने वाले 
फामूर्ले को कायम रखते हुए 444 में केवल 90 पर 
चुनाव कराने और बाकी 24 सीटों को फिर से 
पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर (पीओजेके ) यानी 
गुलाम कश्मीर के नाम पर खाली रखने का फैसला 
किया। लोकतंत्र और न्याय में विश्वास रखने वाले 
लोगों को आशा थी कि अगर परिसीमन आयोग ने ये 
24 सीटें भारत भर में फैले पीओजेके विस्थापितों के 
नाम पर बहाल कर दी होतीं तो न केवल 77 साल से 
उपेक्षित और न्याय से वंचित इन लोगों को न्याय 
मिलता, बल्कि जम्मू-कश्मीर की राजनीति पर कुंडली 
मारे बैठे कश्मीरी अलगाववाद से भी राज्य और देश, 
दोनों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती। 


कोन कहता हे, इस महान, प्राचीन देश को महान, 
प्राचीन संस्थाओं के संरक्षण-परिवर्धन में एक ही 
राजनीतिक दल का योगदान है? यह तो अन्य दलों के 
साथ सरासर अन्याय होगा। उदाहरण के लिए जाति 
प्रथा को ले लीजिए।एक महान प्राचीन संस्था, जो इस 
देश की अनन्य विरासत है। पहले इसकी व्याप्ति रोटी 
बेटी तक सीमित थी। अब मतदान में भी इसका विस्तार 
हो गया है जैसे अपनी ही जाति में रोटी-बेटी, वैसे 
अपनी ही जाति में मतदान इस विस्तार में सभी दलों 
का समान योगदान है। 

बात राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं। अगर आप 
कॉलेजों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं के, विशेषकर 
देहाती इलाकों में नामकरण का अध्ययन करे तो कुछ 
दिलचस्प तथ्य सामाने आ सकते है। पता लगाएं कि 
महामना मदनमोहन मालवीय इंटर कालेज खोलने 
और चलाने वाले प्रधानतः किस जाति के लोग हैं। 
फिर कोई महाराणा प्रताप महाविद्यालय मिलेगा। पता 
लगाइए, इसे खोलने चलाने वाले मुख्यतः किस जाति 
के हैं? महात्मा गांधी इंटर कालेज भी मिलेंगे ही, पता 
करें इनके पीछे किस जाति के लोग हैं? बाबू राजेद्र 
प्रसाद और यहां तक कि बंगाल से दूर-दराज के इलाके 
में भी सुभाष चंद्र बोस डिग्री कालेज मिल सकते हैं। 
पता करिए इन सबकी प्रबंध समिति में किस जाति के 
लोगों का बोलबाला है ? विपक्ष जनतंत्र का महत्वपूर्ण 
स्तंभ है। मजबूत विपक्ष वह है, जिसमें अगले चुनाव 
में पक्ष के रूप में अंतरित होने की संपूर्ण संभावना 
संगर्भित हो। कांग्रेस में है और लल ल में है। सबसे बड़ी 
बात, वे सदन के अकेले गांधी हैं। इस संभावना को 
मूर्त करने के लिए कांग्रेस ने अन्य प्रमुख दलों के साथ 
हाथ मिला लिया है। वह समय की मांग है, सत्ताकामी 
राजनीति की जरूरत है। अन्य दलों को अवांछित 
महत्वाकांक्षा आहे आ सकती है। उन्हें ऐसे मजबूत 
विपक्ष की संरचना के लिए तीन काम करना अनिवार्य 
है।एक तो उनके कर्णधारों को अवांछित महत्त्वाकांक्षा 
से मुक्त रहकर कांग्रेस को प्रतिद्वंद्वी के बजाय सहधमी 
दल मानकर उसका नेतृत्व दिल से और हर प्रांत में 
स्वीकार करना होगा दूसरा जिन दलों में उन्हीं की 
करतूतों के चलते) जातीय रुझान होने का तमगा लग 
चुका है, इस तमगे से मुक्ति के लिए प्रकट और 


विश्वसनीय प्रयास करने होंगे और तीसरा काम इनमें 
से जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें अखिल भारतीय दृष्टि 
विकसित करनी होगी और अखिल भारतीय नीति और 
कार्यक्रम का खाका बनाना पड़ेगा। ये सभी प्रमुख दल 
कांग्रेस के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना सके तो 
इनका कांग्रेस का और जनतंत्र का भविष्य उज्ज्वल 
होगा यक्ष प्रश्‍न है कि क्या ये ऐसा कर पाएंगे ? 

आप पाएंगे कि हमने बड़ी शाइस्तगी से अपने 
महापुरुषों को जातियों के हिसाब से बांट लिया है 
महामना मदन मोहन मालवीय पर सिर्फ एक जाति का 
हक हो गया है। महाराणा प्रताप पर दूसरी जाति काबिज 
हो गई है और महात्मा गांधी को तीसरी जाति के लिए 
छोड़ दिया गया है बाबू राजेद्र प्रसाद के साथ भी ऐसा 
ही कुछ हुआ है और सुभाष चंद्र बोस रहे होंगे पक्के 
सेक्युलर और अनन्य राष्ट्रभक्त, लेकिन हमारे जातीय 
बंटवारे में ये बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ एक चौथी 
जाति के हिस्से में पड़ गए हैं तो क्या किया जाए। 

एक जाति ने कब्जाया और बाकी जातियों ने चुप्पी 
साधकर रजामंदी दे दी, अब और क्या चाहिए? इन 
महापुरुषों से पूछने की क्या जरूरत कि वे देश के 
महापुरुष कहलाना चाहेंगे या अपनी-अपनी जाति के ? 
यह महान देश है। हमने तो भगवानों/ अवतारो तक 
को बांट लिया है तो महापुरुषों की क्या बिसात? 
परशुराम केवल एक जाति के भगवान होकर रह गए 
हैं। इधर कृष्णावतार पर भी एक नई उभरती जाति ने 
कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। देखना है, वे कब 
तक और जातियों के भक्तों को उपलब्ध रहते हैं ।बात 
राजनीतिक दलों की हो रही थी। कई वर्षो के अंतराल 
के बाद कांग्रेस को अपने दम पर अधिकृत विपक्षी दल 
का तमगा मिल गया है। कुछ अच्छे माने जाने वाले 
सुधार, जो पहले असंभव लगते थे, साकार हो रहे हैं। 
कुछबुरे माने जाने वाले सुधार, जो पहले संभव लगते 
थे, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल 
जी खानदानी राजनीतिज्ञ हैं। अब वे अधिक गंभीर, 
आश्वस्त, जिम्मेदार और अधिक वाचाल भी हो गए 
हैं। प्रधानमंत्री के लिए अन्य पुरुष एकवचन का 
व्याकरण सम्मत प्रयोग अधिक करने लगे हैं। हर मुद्दे 
की तरह व्याकरण के मुद्दे पर भी अधिक मजबूत हुए 


ऊर्जा के क्षा गें नाए प्रयोगों नको ब्दरवकजार 


दुनिया में एक बार फिर ऊर्जा क्षेत्र को लेकर चर्चा हो रही है। यह ऊजा 
क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दशार्ता हैं आखिर क्यों बार-बार एनर्जी सेक्टर 
पर इतनी गंभीरता से बातचीत की जा रही है ? क्यों वैश्विक मंचों पर इस 
मुद्दे को उठाया जा रहा है? असल में दुनिया ऊर्जा के क्षेत्र में संकटों का 
सामना कर रही है।सभी इस बात को समझ चुके हैं कि इस क्षेत्र पर अभी 
गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। 
उभरते ऊर्जा संकट, घटते जीवाश्म ईंधन संसाधनों और उच्च तेल की 
कीमतों के साथ जलवायु परिवर्तन की चिंताओं ने बढ़ती ऊर्जा मांगों को 
पूरा करने के लिए नवीकरणीय, वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल और कार्बन 
तटस्थ ईंधन के विकास की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। 
अधिकांश ऊर्जा संकट स्थानीय कमी, युद्ध और बाजार में हेरफेर के 
कारण हुए हैं। 

भारत की बात करें, तो इसके ऊर्जा संकट से निपटने की राह में कई 
चुनौतियां हैं ।पहली बात तो यह है कि सभी के पास सीमित कर्जा संसाधन 
हैं। भारत के पास कोयला, तेल और गैस जैसे सीमित ऊर्जा संसाधन ही 
मौजूद हैं और यह अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों की पूर्ति के लिए आयात पर 
निर्भर है। परिणामस्वरूप भारत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर 
रहा है, जैसे कि सौर, पवन और जल विद्युत वहीं देश के ऊर्जा क्षेत्र में 
अभी अपर्याप्त निवेश है। देश के ऊर्जा क्षेत्र को अपने बुनियादी ढांचे में 
सुधार और अपनी ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए वृहद निवेश 
की आवश्यकता है, लेकिन सरकार और निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त 
निवेश नहीं कर पा रहे हैं। देश की निम्न प्रति व्यक्ति आप और उच्च गरीबी 
दर भी लोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का वहन कर सकना कठिन 
बनाती है। भारत विश्व के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जको में से एक 
है और इसका कर्जा क्षेत्र इन उत्सर्जनों का एक प्रमुख योगदानकर्ता है। 

हालांकि सरकार की ओर से अल्पकालिक और दीर्घकालिक 
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिहाज से 2030 तक गैर जीवाश्म 
ईंधन क्षमता के 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास 
किए जा रहे हैं। इधर, दुनिया में भारत एनर्जी ट्रांजिशन में ग्लोबल लीडर 
के रूप में उभर रहा है। यह इस विकास से स्पष्ट है, जो हमने अक्षय ऊर्जा 
के क्षेत्र में हासिल किया है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र सेक्टर रोजगार उत्पादन की 
दृष्टि से भी उम्मीदें बंधा हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया जहां जलवायु 
परिवर्तन के खतरे को रोकने के लिए इस क्षेत्र को विकसित करने में जुटी 
है, वहीं भारत जैसे विकासशील देश ने इस स्त्रोत के विकास में अच्छी 
सफलता हासिल की है पिछले दस सालों में देश ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन 
की अपनी क्षमता में पांच गुना बढ़ोत्तरी की है।इसके साथ ही ऊर्जा उत्पादन 
के क्षेत्र मे नए लक्ष्यों को तय किया है। 

वहीं अक्षय ऊर्जा क्षत्र में रोजगार पैदा करने के लिहाज से चीन, ब्राजील 
और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। पूरे विश्व में 
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नियुक्त लोगों का 5.7 प्रतिशत भारत में है। इंटरनेशनल 
रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दस साल पहले तक 
सेक्टर ने भारत में चार लाख नौकरियां उत्पन्न की थीं। असल में भारत में 


एनर्जी सेक्टर में आगे काफी ग्रोथ की संभावनाएं हैं 
जाने के लिए छात्रों को कुछ खास कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी । एनर्जी 
सेक्टर में बीटेक पावर, एमबीए ऑयल एंड गैस, एमए एनर्जी 
इकोनॉमिक्स, सोलर एनर्जी आदि से जुड़े कई कोर्स होते हैं, लेकिन आने 
वाले समय में सबसे ज्यादा संभावनाएं सोलर एनर्जी में है, इसलिए छात्रों 
को इसी कोर्स का चुनाव करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत 
को पंच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए एनर्जी सेक्टर को 
रिवाइव करना जरूरी होगा। 

वहीं देश में एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से उजाले के लिए खर्च होने 
वाली बिजली में करीब 75 फीसदी की कमी आई है। अध्ययन बताते हैं 
कि ऊर्जा दक्ष उपकरणों के इस्तेमाल से करीब 30 फीसदी बिजली खपत 
कम की जा सकती है यानी भवनों में 4.20 लाख गीगावाट बिजली बचाए 
जाने की संभावना है । यदि भवनों में ऊर्जा दक्षता के मानक लागू हो जाएं, 
तो अतिरिक्त 30 फीसदी बिजली बच सकती है। यह बिजली बिहार और 
झारखंड जैसे राज्यों के एक साल की जरूरत के बराबर है सांख्यिकी 
मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, देश में उद्योग जगत सबसे ज्यादा 42 
फीसदी बिजली खर्च करता है। घरेलू क्षेत्र । 24 फीसदी बिजली खर्च 
करता है | व्यावसायिक भवनों में बिजली की खपत आठ फीसदी है। 
भवन क्षेत्र की कुल खपत 32 फीसदी है, लेकिन भवनों में ऊर्जा दक्षता 
के मानकों का क्रियान्वयन सबसे कम हुआ है। 

निवेश की बात करें तो देश के एनर्जी सेक्टर में साल 2000 से 2049 
के बीच 4.32 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है। सरकार इस 
सेक्टर पर खासा ध्यान दे रही है, जिसके कारण आने वाले समय में इस 


सेक्टर में निवेश और बढ़ेगा। इससे में नौकरी की संभावनाएं भी बढ़ेगी। 
2022 तक भारत सरकार नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 75 
गीगावाट कर चुकी है। इसमें 700 गौगाबाट सोलर पावर और 60 
गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। वहीं भारत की कोल आधारित क्षमता 
2040 तक 97 गीगावाट से बढ़कर 400 गीगावाट होने की संभावना 
है। हालांकि भारत लंबे समय से ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा 
भरोसा कोयले पर करता आया है, लेकिन पिछले दशक के मध्य से इसमें 
ग्रीन एनर्जी की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। मौजूदा समय में भारत की 
ऊर्जा पर निर्भरता दूसरे देशों पर ज्यादा है। देश को ऊर्जा के आत्मनिर्भर 
बनाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। इसी क्रम में नवीकरणीय ऊर्जा 
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके लिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र 
में सरकार कौ ओर से काफी काम किया जा रहा है भारत ने साल 2070 
तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 
लगभग 50 प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित करना बड़ा 
लक्ष्य है। साल 2040 तक भारत की ओर से 45.820 टेराबाट आवर 
बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्त्रोत से करने का भी लक्ष्य रखा गया 
है। ऐसे में सोलर एनर्जी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभा सकता है।इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कंपनियां सोलर 
एनर्जी की तरफ तेजी से काम कर रही हैं । इसकी वजह से इस सेक्टर की 
कंपनियों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 

देखा जाए तो देश में ऊर्जा क्षेत्र में त्वरित सुधारों की दरकार है। सबसे 
पहले तो आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू कोयले की गुणवत्ता 
में सुधार पर ध्यान देना होगा। इसे कोयले के कैलोरी मान को बढ़ाने और 
राख की मात्रा को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश कर प्राप्त किया 
जा सकता है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना होगा। देश में 
सौर, पवन और जल विद्युत जैसे ऊर्जा स्रोतों की अपार क्षमता मौजूद है। 
सरकार को प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा 
परियोजनाओं के विकास को प्रेरित करना चाहिए। 

असल में वैश्विक ऊर्जा संकट के समाधानों का व्यापक रूप से उपयोग 
नहीं किया जा रहा है। सबसे अच्छा विकल्प यह है कि गैर-नवीकरणीय 
संसाधनों पर दुनिया की निर्भरता को खत्म किया जाए और समग्र संरक्षण 
प्रयासों में सुधार किया जाए। पीले बल्बों की जगह एलईडी बल्ब लगाएं। 
ये कम ऊर्जा की खपत करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं अगर दुनिया 
में लाखों लोग आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एलईडी का 
उपयोग करते हैं, तो कर्जा की मांग कम होगी और संकट से बचा जा 
सकेगा। इसके अलावा, सौर पैनलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की 
जानी चाहिए ताकि जनता को अक्षय ऊर्जा विकल्पों की जांच करने के 
लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ज्यादा स्टार वाले उपकरण खरीदे जाने 
चाहिए, इससे बिजली की बचत होगी। वहीं बिना रेटिंग वाले उपकरणों 
की बिक्री पर रोक होनी चाहिए। ऊर्जा दक्षता को लेकर लोगों को अभी 
भी जागरूक होने की दरकार है। इस तरह छोटी-छोटी बातों का ध्यान 
रखकर हम बिजली की बचत कर सकेगे। 


प्रत्येक रविवार को 
समाचार पत्र 


यह तय है कि नई सरकार चीन के साथ भी संतुलन 
साधने की दिशा में बढ़ेगी। बीजिंग भी अपनी साम्यवादी 
विचारधारा को देखते हुए नई सरकार के साथ 
# सक्रियता बढ़ाएगा। दिसानायके भी चुनाव पूर्व भारत 
से पहले चीन का दौरा कर चुके हैं। करीब सात अरब 


5 जज 
श्रीलंका के हालिया चनाव ० में डालर के साथ बीजिंग श्रीलंका के लिए सबसे बड़े 
के ड i ऋणदाताओं में से एक बना हुआ है। हिंद महासागर 


विमुक्ति पेरामुना यानी जेवीपी क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए चीन 
जीत हासिल हुई ८४ और 7०7 के ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। जैसे हंबनटोटा में रिफाइनरी 
दिसानायके के लिए 4.5 अरब डालर के निवेश की पेशकश 
अनुरा कुमारा जा श्रीलंका के लिए जरूर लुभावनी होगी, जिससे उसे 
चुने गए। ऐसा प्रतीत होता ह पर वा us ल 
जनता ने ढांचागत बदलाव हि हालांकि चुनाव जीतने के बाद वादों को पूरा कर 
नई चुनौती उत्पन्न होती है। देखना होगा कि दिसानायके 
भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। i ने 
दिया हे । नई "०००१०, कछ कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसका 
संभावित निवेश पर कुछ असर पड़ सकता है। जैसे 
नीति को लेकर हे अदाणी की परियोजना ei झंडी दिखाना। 
अटकलें लगाई जा ह हो सकता है कि वह कुछ ऐसे फैसले लें, जो चीन के 
र के rE वैचारिक गले न उतरें, जो तमाम तिकड़मों के सहारे देशों के 
5 शोषण की योजना पर काम करता है। हालांकि अगर 
झुकाव को देखते हुए यह ul pi के Ma 5 
नाशातिद हालांकि वर्तमान #008 यह भारत और उस चवा 
भी हे साझेदारों के लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि तब चीन 
आर्थिक एव भूराजनीतिक ६ के लिए अनुचित लाभ की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। 
देखते हुए यही संभावना अधिक 
“ले भी बढ़ेगी। 
कि श्रीलंका उसी राह पर आगे श्रीलंका के हालिया चुनाव में जनता विमुक्ति 
Et: Ec IEC परामुना यानी जेवीपी को जीत हासिल हुई और उसके 
के साथ संतलन साध सके | नेता अनुरा कुमारा दिसानायके नए राष्ट्रपति चुने गए। 


CEU 


साथ ही श्रीलंका के तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही 
ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने ढांचागत बदलाव और 


सरकार कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा दे 
रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग- 
धंधों का विकास हो। इसी को देखते हुए कृषि 
आधारभूत ढांचा फंड का विस्तार किया गया है। गत 
दिनों इसके तहत सात योजनाओं के लिए 44, 200 
करोड़ रुपये जारी किए गए। इसमें डिजिटल कृषि 
मिशन के लिए 2,847 करोड़ रुपये, फसल विज्ञान 
पर 3,979 करोड़ रुपये, कृषि शिक्षा एवं प्रबंधन को 
बेहतर करने के लिए 2,297 करोड़ रुपये और पशु 
स्वास्थ्य के लिए 4,702 करोड़ रुपये मुख्य हैं। 
सरकार कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की कवायद में 
भी जुटी है। इसके लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में 
देश भर में किसानों का पंजीकरण शुरू होगा। किसानों 
को आधार कार्ड की भांति एक विशेष पहचान पत्र 
दिया जाएगा, जिसकी सहायता से न्यूनतम समर्थन 
मुल्य से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कार्यक्रमों 
योजनाओं तक उनकी पहुंच बनेगी। कार्ड होने 
से सरकार को भी योजनाएं बनाने, उनके क्रियान्वयन 
और विस्तार में सहायता मिलेगी। सरकार ने अगले 
साल मार्च तक पांच करोड़ किसानों के पंजीकरण का 
लक्ष्य तय किया है। पहले सौ दिनों में प्रधानमंत्री किसान 
सम्मान निधि की 47वीं किस्त जारी की गई। इसके 
तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये 
का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। 
न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सभी फसलों पर 400 से 
लेकर 550 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई। सरकार 
ने प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य 
हटाया, वहीं रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाया, 
ताकि घरेलू तिलहनों को अच्छा मूल्य मिल सके। 
तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार की स्थिरता पर 
संदेह प्रकट करने वालों को निराशा हाथ लगी है। पहले 


सौ दिनों में ही सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपये से 
अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार का पूरा 
जोर सरकारी कामकाज के तरीके में बड़े सुधार और 
गुड गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक ले जाने पर है।इसके 
लिए वह भूमि रिकार्ड से लेकर सरकारी कामकाज के 
डिजिटलीकरण पर फोकस कर रही है, ताकि 
योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। इसीलिए 
सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तय करने, योजनाओं 
के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के 
साथ-साथ उसकी मानिटरिंग और नौकरशाही की 
जवाबदेही तय करने के लिए नए मानक निर्धारित किए 
गए हैं।सरकार के तीसरे कार्यकाल की जो उपलब्धियां 
आज दिख रही हैं, उसकी कवायद लोकसभा चुनाव 
घोषित होने के पहले से ही शुरू कर दी थी। इस साल 
फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा था कि 
वह अगले पांच साल का रोडमैप और सौ दिनों का 
एक्शन प्लान बनाएं एक्शन प्लान लागू करने के लिए 
सचिवों की दस समितियां बनाई गईं। सभी मंत्रालयों 
से रिपोर्ट मांगी गईं। राज्य सरकारों से भी सलाह ली 
गई। कारोबारियों, सिविल सोसायटी और युवाओं से 
भी सुझाव मांगे गए। इसके लिए दो हजार से अधिक 
बैठकें की गईं। इन सभी के निष्कर्ष से एक्शन प्लान 
का रोडमैप बना। 

वर्ष 2044 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी 
सरकार ने दलहनी-तिलहनी फसलों एवं मोटे अनाजों 
के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी की है। इसके 
बावजूद दलहनी-तिलहनी और मोटे अनाजों की 
सरकारी खरीद में अपेक्षित सुधार नहीं आया। इसका 
कारण है कि देश में सरकारी खरीद, भंडारण और 
विपणन का ढांचा गेहूं तथा धान जैसी चुनिंदा फसलों 
एवं इलाकों तक ही सिमटा है। अब सरकार दलहनी- 


भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए जनादेश दिया है। नई 
सरकार की विदेश नीति को लेकर तमाम अटकलें 
लगाई जा रही हैं। दिसानायके के अतीत और वैचारिक 
झुकाव को देखते हुए यह स्वाभाविक भी है। हालांकि 
वर्तमान आर्थिक एवं भूराजनीतिक परिदृश्य को देखते 
हुए यही संभावना अधिक है कि श्रीलंका उसी राह पर 


संगठन ने अपने भारत विरोधी रवैये को नए तेवर दिए। 
जेवीपी के स्तर पर भी बदलाव की आहट दिखती 
है। उसे महसूस हो रहा है कि समकालीन विश्व में 
शीत युद्ध वाली मानसिकता से काम नहीं चल सकता। 
चुनावों के दौरान भी यह रवैया दिखा। उसे यह लगता 
है कि अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भारत 


आगे बढ़ेगा, जिसमें वह भारत और चीन के साथ का भूराजनीतिक कद और उसकी आर्थिकी बहुत 
संतुलन साध सके। मददगार हो सकती है। 
सुशासन और सुधारों को Bs ' दिसानायके ने श्रीलंका 
लेकर नई सरकार से ४ ba के विकास और 
जुड़ी उम्मीदें भी S ५/5 बुनियादी ढांचे को 
दीर्घकाल में भारत और i उन्नत बनाने के जो 
उसके सहयोगियों को क &४- चुनावी वादे किए हैं, 
लाभ पहंचाएंगी। उनकी पूर्ति भारत के 

जेवीपी पिछली सदी साथ सहयोग से ही 
के सातवें दशक में \ संभव हो सकती है। 
अस्तित्व में आई। अपने ह ६ सरकार पर्यटन और 


मार्क्सवादी चिंतन और सिंहली राष्ट्रवादी विचारधारा 
के चलते आरंभ से ही उसका रवैया भारत विरोधी 
रहा। दक्षिण एशिया में भारतीय ह्ाविस्तारवादह्न से 
निपटना उसके वैचारिक लक्ष्यों में से एक रहा। इसने 
4977 में पहली बार श्रीलंका राज्य के विरुद्ध विद्रोह 
किया, जिसे तुरंत ही दबा दिया गया। तब कोलंबो 
एयरपोर्ट की सुरक्षा के अलावा सरकार के अनुरोध 
पर भारत ने सामुद्रिक निगरानी का भी काम किया। 
हालांकि 7987 से 4990 के बीच दूसरे दौर के इसके 
विद्रोह में भारत विरोधी तेवर कहीं तीखे थे। जेवीपी 
ने श्रीलंका-भारत के उस समझौते का भी विरोध किया 
था, जिसके तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को 
अनुमति दी गई थी। अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने और 
भ्रष्ट एवं अक्षम कुलीन तबके को हटाने में भी इस 


सरकार का पूरा जोर गुड गवर्नेंस को जमीनी स्तर पर पहुंचाना 


तिलहनी और मोटे अनाजों की समर्थन मूल्य पर 
सरकारी खरीद, भंडारण एवं विपणन का देशव्यापी 
नेटवर्क बना रही है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा 
सुनिश्चित होगी, बल्कि अनाजों के केद्रीकृत भंडारण 
पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इसके लिए 
सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण 
योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्राथमिक कृषि 
सहकारी समितियों (पैक्स) के स्तर पर गोदामों का 
निर्माण किया जा रहा है। इन गोदामों में स्थानीय उपज 
को भंडारित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 
तहत वितरित किया जाएगा। इस प्रकार खेती से लेकर 
थाली तक विविधता आएगी। सरकार नई राष्ट्रीय 
सहकारिता नीति को भी अंतिम रूप दे रही है। इसके 
लिए पूर्व केद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 
सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सरकार का 
लक्ष्य अगले पांच वर्षों में तीन लाख पैक्स का गठन 
करना है, जो अभी 65हजार हैं। इस दिशा में उत्तर 
प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल की है। 

राज्य सरकार एक अक्टूबर से 37 दिसंबर तक 
मक्का, ज्वार और बाजरा की खरीद करेगी। इसके 
लिए किसानों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। उपज 
की बिक्री का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में 
किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल पूरे 
देश के लिए नजीर बनेगी। इससे गेह-धान वाली 
सफलता मोटे अनाजों एवं दलहनी-तिलहनी फसलों 
में दोहराई जाएगी। 

गेहं-धान जैसी चुनिंदा फसलों की खेती से आगे 
बढ़कर सरकार विविध फसलों की खेती और उन पर 
आधारित उद्योग-थंधों के विकास पर फोकस कर रही 
है। इसी को देखते हुए बागवानी क्षेत्र के विकास के 
लिए 860 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है। 
मछुआरों के कल्याण के लिए भी सहकारी संस्थाओं 
को मजबूत बनाया जा रहा है। आज भारत विश्व का 
दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 
2044 में जहां देश में हर साल 80 लाख टन मछली 
का उत्पादन होता था, वहीं आज भारत हर साल 470 
लाख टन मछली का उत्पादन कर रहा है। इसी तरह 
पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी सरकार 
राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है।इस तरह 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण से ही लगातार 
घाटे का सौदा बन रही छोटी जोतों को लाभकारी 
बनाया जा सकेगा। 


सूचना प्रौद्योगिकी के जरिये भी राजस्व बढ़ाना चाहती 
है। उसमें भी भारत की अहम भूमिका होगी। इसलिए 
भारत की चिंताओं पर गौर करना जेवीपी के लिए 
जरूरी होगा। उसके घोषणा पत्र में भी उल्लेख था कि 
किसी भी देश विशेषकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को 
जोखिम में डालने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि 
को उसकी जमीन और जल एवं वायु सीमा से इजाजत 
नहीं दी जाएगी। इसके बाद भी भारत को देखना होगा 
कि श्रीलंका उसके हितों के लिए समस्या न बनने पाए। 

वर्ष 7994 में जेवीपी सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ 
मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ी, मगर मतदाताओं की 
पारंपरिक पसंद नहीं बन पाई । जब 2022 के आर्थिक 
संकट में लोग स्थापित व्यवस्था और नेताओं से 
आजिज आ गए, तब दिसानायके की लोकप्रियता 


नर्ड सरकार की विदेश नीति को लेकर तमाम अटकलें 


बढ़नी शुरू हुई। जेवीपी के बढ़ते ग्राफ ने भारत को 
भी इस पार्टी के साथ सक्रियता बढ़ाने को दिशा में 
उन्मुख किया। चूंकि चुनावी नतीजों को लेकर भारी 
अनिश्चितता जुड़ी थी तो भारत के लिए सत्ता के प्रमुख 
दावेदारों के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी था। इसी 
सिलसिले में चुनावों से पहले भारत ने श्रीलंका के 
विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित किया। विदेश 
मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 
अजीत डोभाल ने कई नेताओं से बात भी की। 
दिसानायके भी इन नेताओं में शामिल रहे। 

भारत की व्यावहारिक सक्रियता उसकी पड़ोसी- 
प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। 
चूंकि समय के साथ श्रीलंका का भूराजनीतिक महत्व 
और बढ़ा है तो भारत भी वहां अपनी मौजूदगी बढ़ाकर 
लाभ उठाने के प्रयास में लगा है जिस समय श्रीलंका 
आर्थिक दुश्वारी और अस्तित्व के संकट से जूझ रहा 
था, तब भारत ने चार अरब डालर के कर्ज के साथ 
ही करेंसी स्वैप, अनुदान और क्रेडिट लाइन जैसे कई 
उपायों से उसे मदद पहुंचाई। इसके अलावा कई 
आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति की।इस 
पड़ोसी देश पर चीन की बढ़ती पकड़ को देखते हुए 
भारत ने अपने प्रयासों की गति और बढ़ाई। इसी का 
नतीजा है कि भारत श्रीलंका में एयरपोर्ट और बंदरगाहों 
को अपग्रेड करने के साथ ही त्रिनकोमाली क्षेत्र के 
विकास और अक्षय ऊर्जा, रिफाइनरी, एनजी ग्रिड एवं 
पेट्रोलियम पाइपलाइन से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश 
कर रहा है। तमाम भारतीय कंपनियां श्रीलंका सरकार 
के उपक्रमों में निवेश में दिलचस्पी दिखा रही हैं। दोनों 
देश एक लैंड ब्रिज बनाने पर भी चर्चा कर रहे हैं। 
आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग अनुबंध (ईटीसीए) 
पर भी बात चल रही है। 


दूरियां घटाकर मिटाएं गरीबी को 
` भारत में ऐसी हजारों नस्तियां हैं और ऐसे 

f लाखों लोग इनमें रहते हैं, जो लगभग हर उस 

£ चीज से दूर हैं, जिन्हें विकास का प्रतीक माना 
जाता है।ऐसे बंचित गांवों से लोगों का बाहर जाना 
और बाहर से लोगों का यहां आना बहुत संघर्षपूर्ण 


के. विशेषताएं होती हैं। जैसे गरीबी में हम न्यायसंगत, 
। ` | निष्पक्ष और सुरक्षित नौकरियां और आजीविकाएं 

_ == ` 5 पैदा करने में असमर्थ रहते हैं | दूरदराज की ऐसी 
गरीबी को दूरियां घटाकर ही मिटाया जा सकता है। दूसरे प्रकार की गरीबी आमतौर पर किसी हवाई अड्डे से 
एक या दो घंटे की दूरी के अंदर ही होती है। यहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और प्रति व्यक्ति बहुत त 
कम भूमि व अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं। यहां की हर चीज पर सामाजिक रीति-रिवाज 
संरचनाओं की बुरी पकड़ होती है और यह इस गरीबी की सबसे बड़ी विशेषता है। सामाजिक और सार्वजनिक 
संस्थान भी गरीबी के इस जाल में मजबूती से फंसे हुए हैं और काफी हद तक निष्क्रिय हैं। यदि आप एक 
महिला हैं, तो बाजार आपकी पहुंच से बाहर होंगे, मोबाइल फोन भी नहीं होगा और आपका भोजन परिवार 
का बचा हुआ खाना होगा। ऐसी गरीबी को मिटाने के लिए सभी को मिलकर मुकाबला करना होगा। तीसरी 
तरह की गरीबी हमारे और आपके ठीक बगल में मौजूद है। मलिन बस्तियों, झुग्गियों में रहने वाले लोग 
मजदूर होते हैं, सफाई का काम करते हैं या इमारतें, सड़कें बनाते हैं, पर स्वयं लाभ से दूर रह जाते हैं। यह 
उन लाखों जिंदगियों के प्रति उदासीनता है, जो हर पल हमें घेरे रहती हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, पर कुछ 
नहीं करते। वे गरीबी में रह सकते हैं, पर देश के असल गरीब तो हम हैं। हमने हवाई अड्डे से चार लेन वाला 
राजमार्ग पकड़ा और तीन घटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। जाहिर है, सड़क बहुत अच्छी थी। 
उसके बाद हम दो लेन वाली सड़क पर आए और 80 किलोमीटर की दूरी तीन घंटे में तय की। इस बार 
सड़क इतनी खराब थी कि आगे की यात्रा के लिए वाहन बदलने की नौबत आ गई। अगले 40 किलोमीटर 
की यात्रा हमें ऊंचे चेचिस वाले वाहन से करनी पड़ी, क्योंकि सड़क पथरीली थी और पतली भी। उस कठिन 
डगर के बाद हमें आगे दो किलोमीटर की यात्रा के लिए बाइक पर सवार होना पड़ा और एक जगह पहुंचकर 
बाइक का आगे बढ़ना भी असंभव हो गया। तब हम यात्रा पूरी करने के लिए 45 मिनट पैदल चले। हमने 
वह दोपहर गांव में बिताई, वहां के निवासियों से सुना कि वे अपने छोटे-छोटे खेतों की पैदावार बढ़ाने, अपने 
पहाड़ी क्षेत्र में बेहतर जल प्रबंधन करने और आम के बगीचे लगाने के लिए क्या कर रहे हैं। इन परिवारों में 
से कुछ की वार्षिक आय अधिकतम 40,000 रुपये से लेकर कई लोगों के लिए शून्य तक थी।गांव के उस 
टोले में कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है हल्का सिग्नल पाने के लिए कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर 
चढ़ना पड़ता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए डिजिटल सत्यापन या लेन-देन की जरूरत होती 
है, पर यह या तो उपलब्ध नहीं है या फिर उन तक पहुंचना कठिन है। गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय ने 
आस-पास की बस्तियों को भी सेवा प्रदान कर रखी है। इसमें एक शिक्षक और 40 बच्चे हैं। शिक्षक ने 300 
रुपये प्रति माह पर कमरा किराये पर ले रखा है और वहीं रहते हैं। पहले शिक्षक यहां आते ही स्थानांतरण की 
कोशिश में लग जाते थे, पर यह शिक्षक दो साल से टिके हैं। निकटतम निजी स्कूल इस गांव से लगभग 40 
किलोमीटर दूर एक छोटे शहर में है। निकटतम निजी अस्पताल 60 किलोमीटर दूर एक अन्य शहर में है। 
देश की सबसे बुनियादी सुविधा मतलब सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केद्र गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर 
है, जहां पहुंचने में 3-4 घंटे लग जाते हैं । एक नर्स के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य केद्र का निकटतम पीएचसी 
सेंटर लगभग छह किलोमीटर दूर है। अगर गांव में किसी का पैर टूट जाए, तो उसे स्वास्थ्य सुविधा पाने के 
लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यदि किसी बीमारी के लिए सप्ताह में दो बार जांच की जरूरत पड़ 
जाए, तो 28) ही नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हो या निजी अस्पताल, दोनों में महज 40 प्रतिशत 
तक ही स्टाफ हैं। 


अदालत कक्ष में जेंडर से जुड़ी प्रतिकूल टिप्पाणियों से बचें आदालतें 


कर्नाटक हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश का वीडियो भी सोशल 
मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वह महिला वकील के खिलाफ 
असंवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। वीडियो में 
महिला वकील से कहा गया कि वह दूसरे पक्ष के बारे में बहुत कुछ 
जानती हैं, इतना अगली बार वह उसके अंडरगारमेंट्स का कलर 
भी बता सकती हैं। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी 
जताई है। ऐसी टिप्पणियां न सिर्फ कानूनन गलत हैं, बल्कि 
आपत्तिजनक भी हैं ऐसे मामले कहीं न कहीं महिला-विरोधी सोच 
को दशार्ते हैं और संकेत देते हैं कि 'स्कूल ऑफ डिसेंसी' कहे जाने 
वाले हमारे न्यायालयों का भी अभी शालीन होना बाकी है।सच यही 
है कि स्त्रियों के बारे में इस तरह की तुच्छ सोच वर्षों से चली आ 
रही है। कुछ न्यायाधीश भी इसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आते हैं। मुझे 
पांच दशक पहले की वह घटना याद आ रही है, जब मैंने वकालत 
की शुरूआत की थी।उस समय पटना उच्च न्यायालय में महिलाओं 
से जुड़े मामले में बहस करना काफी मुश्किल होता था। जब ऐसे 
मामले शुरू होते, तो एक व्यंग्यात्मक, अनपेक्षित मुस्कान सबके 
चेहरे पर तैर जाती थी।यह जानते हुए भी कि दुष्कर्म पीड़िता के लिए 
अपने साथ हुई बर्बरता का वर्णन करना कितना मुश्किल होगा, उसको 
बार-बार ब्योरा देने को कहा जाता, मानो अदालत कक्ष में मौजूद 
लोग उसका रस ले रहे हों। यह स्थिति तब होती थी, जब याचिका 
में एफआईआर की कॉपी लगी होती है और यह भी लिखा होता है 
कि किस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। 


सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही कहा है कि अदालतों को स्त्रियों 
पर टिप्पणी करते वक्त नारी-द्वेष से भरी व प्रतिकूल प्रभाव डालने 
वाली भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसी टिप्पणी का असर 
नकारात्मक होता है, जिससे न सिर्फ न्यायाधीश की छवि खराब होती 
है, बल्कि पूरी न्याय-व्यवस्था कठघरे में खड़ी हो जाती है। शीर्ष 
अदालत ने यह बात पटना उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी के संदर्भ 
में कही, जिसमें कहा गया था कि मेकअप की सामग्रियां किसी विधवा 
के काम नहीं आतीं। निस्संदेह, यह अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी 
है। यह नारी भावना और शालीनता के खिलाफ भी है। देखा जाए, 
तो यह पूरा मामला न्यायाधीश की परिभाषा को नए सिरे से व्याख्यायित 
करता है। दरअसल, हाईकोर्ट यह सुनवाई कर रहा था कि पीड़ित 
महिला जहां से गायब की गई और बाद में मार डाली गई, क्या वह 
उसी कमरे में रहती थी, जहां से उसे अगवा किया गया था। उस कमरे 
में श्रृंगार की सामग्रियां भी मिली थीं और जिरह के दौरान यह भी 
साक्ष्य में आया कि उस कमरे में एक विधवा भी रहती थी। उच्च 
न्यायालय की टिप्पणी इसी संदर्भ में थी। 

ऐसी ही एक बहस में जब मैं अपील के लिए खड़ी हुई, तो मैंने 
'बलात्कार' या 'दुष्कर्म' शब्द का जिक्र तक नहीं किया। चूंकि वह 
केस सेक्शन 375 का था, इसलिए न्यायाधीश से मुखातिब होकर 
मैंने कहा, आरोप उ 3392 व अमुक पैराग्राफ में है और ब्योरा 
अमुक पेज व अमुक में, कृपया इसे पढ़ लिया जाए। कहने 
का मतलब यह है कि बिना शालीनता भंग किए भी अपनी बात रखी 


जा सकती है, बस इसके लिए आपको कुछ संजीदा होना है । दुर्भाग्य 
है, अदालतों में कई बार इसका अभाव दिखता है। दिक्कत यह है 
कि महिलाओं से जुड़े मामलों को कैसे संबोधित किया जाए, इसकी 
चर्चा कानून में कहीं नहीं है। यह स्व-विवेक का मसला है और 
अपेक्षा को जाती है कि हर गवाह, वकील और खासकर न्यायाधीश 
शालीनता का परिचय देंगे। वैसे देखा जाए, तो इसकी उम्मीद अदालतों 
से ही नहीं, घर और समाज, सभी से होनी चाहिए। हमारे देश में 
सदियों से महिलाएं दोयम दर्जे की इंसान समझी जाती रही हैं, इसलिए 
अदालतों में भी हमें इसकी झलक मिल जाती है, जबकि जिन घरों 
में बेटियों को बेटों की तरह पाला जाता है, वहां बेटियां हर क्षेत्र में 
यातो बेटों के बराबर हैं या उनसे अधिक ऊंचाई पाती हैं। अदालत 
में फैसला सुनाते वक्त हदय और आत्मा, दोनों के निष्पक्ष होने की 
उम्मीद की जाती है। इसी से न्यायाधीश की महत्ता भी स्थापित होती 
है। कानून की बुनियादी पढ़ाई करते वक्त ही यह बात विद्यार्थियों के 
मन में बेठाने की कोशिश होती है। बावजूद इसके, यदि अदालत 
कक्ष में जेंडर से जुड़ी प्रतिकूल टिप्पणियां आ रही हैं, तो यह बहुत 
हद तक उस व्यक्ति की सोच से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 
कहा है कि जिस व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है, वह वैसा ही 
न्यायाधीश होता है। मन में स्त्रियों के प्रति संदेह रखने वाले जज से 
भला कैसे अपेक्षा करेंगे कि वह महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता 
दिखाएंगे? 

इंग्लैंड, अमेरिका में हम इस तरह के मामले नहीं देखते, क्योंकि 


वहां का समाज महिलाओं के प्रति दुराग्रह नहीं रखता। मगर हमारे 
समाज में महिलाओं के प्रति ऐसा संकीर्ण नजरिया है कि हम गाली 
भी लैंगिक शब्दों से देते हैं। मुझे याद है कि निर्भया मामले की जब 
सुनवाई हो रही थी, तब इस मुकदमे से जुड़े एक वकील ने आपसी 
बातचीत में कहा था कि मिठाई का डिब्बा खुला रहेगा, तो लोग 
खाएंगे ही। असल में, वह इस बात से खफा थे कि निर्भया अपने 
मित्र के साथ इतनी देर शाम को बाहर गई ही क्यों थी? अगर वह 
बाहर नहीं जाती, तो उसके साथ ऐसी दुर्घटना ही नहीं होती। जब 
एक वकील की ऐसी टिप्पणी हो, तो अदालत कक्ष में स्त्रियों के प्रति 
उसका रवैया कैसा होता होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है? 
स्पष्ट है कि न्यायपालिका से जुड़े तमाम लोगों को यह प्रशिक्षण 
मिलना चाहिए कि औरतों से जुड़े मामले में कैसी संवेदनशीलता 
उन्हें दिखानी चाहिए। वकीलों के लिए यह दिशा-निर्देश तो है कि 
उनको किस तरह के कपड़े पहनकर अदालत में आना चाहिए, किस 
तरह के आचरण का परिचय देना चाहिए या फि बहस किस शालीनता 
से करनी चाहिए, लेकिन औरतों के प्रति व्यवहार को लेकर कोई 
स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण हम लैंगिक टिप्पणियां सुनते 
आ रहे हैं। इसे बंद करने का वक्त आ गया है । जिस तरह अदालतों 
में अश्लील सवाल-जवाब को अब खत्म कर दिया गया है, महिला- 
विरोधी टिप्पणियां भी इतिहास बन जाएंगी, यदि हम महिला-विरोधी 
टिप्पणी करने वालों को कानूनी कठघरे में खड़ा करने लगें। इन लोगों 
के दंडित होते ही महिला-विरोधी टिप्पणियां भी स्वतः बंद हो जाएंगी। 


न्याय के लिए संवाद और बंधुता का वातावरण निर्मित करें 

राजनेताओं के लिए न्याय का अमूर्तरूप यह है कि बहुसंख्यकवाद की ऐसी राजनीति करो कि अल्पसंख्यक 
समाज दोयम दर्जे का नागरिक बन जाए। उनके छोटे से छोटे अपराध पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और 
अगर वे अपराध न भी कर रहे हों तो उनके सामान्य धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक कार्यकलाप को आपराधिक 
कृत्य बना दो। न्याय के इस अमूर्त रूप का मूर्तरूप है बुलडोजर की त्वरित कार्रवाई फिर यूएपीए और 
पीएमएलए जैसे कानून। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं तो हैं ही। अगर उनसे भी न 
बात बन रही हो तो शादी-विवाह से संबंधित कानून इस तरह का बना दो कि नागरिकता की अवधारणा और 
स्वतंत्र इच्छा का सदियों के संघर्ष से निकला विचार ही ध्वस्त हो जाए। प्लेटो के रिपब्लिक में एक स्थान पर 
उद्धरण उपलब्ध होता है कि न्याय बलवान का हित है । भारत के न्याय का तराजू सचमुच इस तरह से नाच 
रहा है कि यहां बहुसंख्यक का हित, सत्ताधारी का हित और धनवान का हित ही न्याय है। 

रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्ति है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। लेकिन आज 
न्याय धर्म का अर्थ अपनी पाटी, जाति और अपने धर्म के लोगों को बचाने और दूसरी पार्टी दूसरे धर्म और 
दूसरी जाति के लोगों को हर हाल में दंडित करना ही न्याय है । राजा के रूप में भगवान राम के कई फैसलों 
पर विवाद है लेकिन अगर उनको न्याय की नजर से देखें तो उसमें अपने को भी दंड देने का साहस है। राम 
ने सीता का निष्कासन करके स्त्री जाति के प्रति कठोर फैसला लिया लेकिन उस कठोरता की कल्पना कीजिए 
जो अपनी पत्नी के साथ भाई (लक्ष्मण) को भी राज्य से निष्कासन का दंड देता है । वही निर्णय जो धृतराष्ट्र 
नहीं कर पाए और एक अन्यायी शासक के रूप में अपना नात इतिहास के रूप में दर्ज करा गए। वरना उनके 
दरबार में भी भीष्म, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी लोग बैठते थे। 

पश्चिम बंगाल में जूनियर डाक्टर के साथ हुए अपराध के न्याय के लिए उद्वेलित समाज का संघर्ष उचित 
है । लेकिन उस संघर्ष को दूषित करने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से जो मांगें की जा रही हैं वे न्याय 
के अनुकूल नहीं हैं। एक ओर विपक्षममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहा है और उसके लिए नवान्न अभियान 
के तहत गाली-गलौज और हिंसा सभी कुछ करने पर आमादा है | दूसरी ओर ममता बनर्जी विधानसभा से 
कानून पारित कर बलात्कार के अपराधियों को तुरंत फांसी दिए जाने का प्रस्ताव रख रही हैं । इसमें सत्ता का 
स्वार्थ है और सनसनी फैलाने की राजनीति है । यह न तो न्याय है और ना ही सहानुभूति। सहानुभूति जैसी 
भावना और शब्द हमारी राजनीति से लगभग गायब हो गए हैं । हिन्दी में यह इम्पैथी का अनुवार है । इसका 
मतलब यह है कि दूसरों के कष्टों और संवेगों का अनुभव करने और उसे समझने की भावना। इसे परकाया 
प्रवेश भी कहते हैं । बंगाल के बलात्कार के मामले में जो कुछ भी यह सुझाव दे रहा है कि बलात्कार के 
मामले में फांसी दिए जाने से अपराध कम नहीं होते वह समाज का दुश्मन माना जा रहा है | हालांकि निर्भया 
प्रकरण के पश्चात हुए कानून में बदलावों के बावजूद बलात्कार ही नहीं बलात्कार के बाद हत्या की घटनाएं 
भी घटने की बजाए बढ़ी हैं । जबकि निर्भया के मामले के बाद समीक्षा के लिए बैठे न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने 
यही सुझाव दिया था कि इन मामलों में मौत की सजा से कोई लाभ नहीं होगा। पर सरकारें और उनके पीछे 
खड़ी स्वार्थ और सनसनी की राजनीति से कहां बाज आने वाली हैं। 

न्याय का तराजू मुकदमो के बोझ से नहीं नैतिकता के निष्प्राण हो जाने से डगमगा रहा है । यह समय नारेबाजी 
करने, सनसनी फैलाने, पक्षपात करने और हर हाल में अपनी बात मनवाने का नहीं है । लेकिन इस काम से 
न तो राजनीतिक दल बाज आ रहे हैं और ना ही न्यायपालिका । इस काम से सामाजिक सगठन भी बाज नहीं 
आरहे हैं और मीडिया ने तो जैसे न्यायदृष्टि, समानुपात और समानुभूति का विसर्जन कर तिलांजलि दे दी है । 
हमारे नेता आग बुझाने की बजाय एक दूसरे के नीचे आग सुलगाने में लगे हैं । 

न्याय क्या होना चाहिए इस बारे में बताने, जगाने और निर्णय करने का काम सिर्फ न्यायपालिका का नहीं 
है । न्याय की प्रवृत्ति परिवार, ग्राम पंचायत से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक होनी चाहिए | सबसे बुनियादी 
चीज जो न्याय के लिए आवश्यक है वह है जो व्यबहार आप अपने लिए अनुचित मानते हैं वह दूसरो के 
साथ न करें। जिस तरह के अच्छे व्यवहार की उम्मीद अपने लिए करते हैं वैसे ही व्यवहार दूसरों के साथ 
करने चाहिए। लेकिन न्याय का अमूर्त और मूर्त रूप दोनों बिगड़ गया है । एक तरफ भारतीय संविधान है जो 
देश के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार और कानून के समक्ष सभी को समान मानने का संकल्प जताता 
हे तो दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा कहते है कि वे अल्पसंख्यको के बारे में जो चाहे 
कहें चाहे जो करें यह उनकी स्वतंत्रता है । लगभग यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कहते और करते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने हाल में न्याय के बारे में एक 
आश्वस्त करने वाला फैसला सुनाया है । पीएमएलए (काले धन को सफेद करने वाले कानून) के मामले में 
कहा है कि जेल अपवाद है और जमानत। न्यायशास्त्र का यह सिद्धांत अखबारों , और चैनलों में छाया हुआ 
है । लेकिन न तो अभी तक सुप्रीमकोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलटा है और ना ही इस फैसले का हाई कोर्ट 
से लेकर निचली अदालतों पर प्रभाव ही दिख रहा है । सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले विजय मदरलाल चौधरी 
बनाम भारत सरकार के मुकदमे में कहा था कि पीएमएलए के जमानत संबंधी जो कठोर प्रावधान हैं वे उचित 
हैं । अभी तक देश की अदालतों पर उसी फै सले खौफ कायम है | पीठ थपथपाने वाले उसी फै सले से 
प्रोत्साहित होकर जांच एजेंसियां मनमानी गिरफ्तारी और विपक्षी नेताओं को जेलों में सड़ाते हुए घूम रही हैं । 
स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश ने महसूस किया है कि जो जमानत मजिस्ट्रेट के स्पर दी जा सकती है वह 
याचिका सुप्रीम कोट तक कै से चली आती है लगता है कि निचली अदालतें डरती हैं। सवाल उठता है कि 
जिस देश में परिवार की संस्था न्याय नहीं करती, ग्राम पंचायत न्याय नहीं करती और पत्नी की जगह पर पति 
प्रधान बने घूमते हैं या दलितप्रधान की जगह जमींदार प्रधान बने रौब गाठते हैं, जिस देश के मजिस्ट्रेट जमानत 
देने से डरते हैं, जिस देश के मुख्यमंत्री महज एफआई आर होने पर अल्पसंख्यकों का घर ढहा देते हैं, जिस 
देश में महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए सामाजिक क्रांति करने की बजाय फांसी की सजा की 
मांग की सनसनी फैलाई जाती है उस देश में न्याय की संवैधानिक व्यवस्था क॑ से लागू होगी संविधान पर 
एक अभियान की तरह काम करने वाले सचिन कुमार जैन की पीड़ा यह है कि फेसबुक, व्हाट्सएप के इस 
दौर में वे संवैधानिक मूल्यों को युवाओं को भी समझा नहीं पा रहे हैं । एक ओर संवैधानिक शब्दावली जटिल 
है तो दूसरी ओर लोगों के दिमाग में कोई भी गंभीर बात पांच प्रतिशत से ज्यादा ठहरती ही नहीं । लोग धर्म,जाति 
और लैंगिक भेदभाव के लिहाज से सोचते हैं । उनके लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की 
परिभाषा करना कठिन है । उनके लिए व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करना भी कठिन है । उससे भी ज्यादा 
कठिन है दूसरों के साथ वह व्यवहार न करना जिसकी वे अपने लिए उम्मीद नहीं करते। हर आदमी दूसरों 
को उसकी औकात बताने पर लगा है। सड़क से लेकर सोसायटी तक दफ्तर से लेकर संसद तक यही चल 
रहा है । न्याय के बिना हम न तो स्वतंत्रता की हिफाजत कर पाएं न ही समताकी । लेकिन न्याय के लिए संवाद 
और बंधुता का वातावरण निर्मित करना होगा तो शायद सब कुछ बच सके। 


वायुप्रदूषण : वैसी जागरूकता नहीं जैसी होनी चाहिए 


पंजाब में पराली जलने की खबरें आने से यही साबित होता है कि उसे जलाने से 
रोकने के जो प्रबंध किए गए हैं, वे आधे-अधूरे ही हैं । कहां कितनी पराली जलाई गई, 
इसका आंकड़ा तो सामने आ जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे जलाने से 
रोकने में सफलता कब मिलेगी? शायद इसी कारण पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा 
कि पराली जलने से रोकने के उपाय हवा में ही हैं। कुल मिलाकर इस बार भी इसके 
आसार नहीं कि पंजाब और अन्य राज्यों में पराली को जलने से रोका जा सकेगा। वायु 
प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को जो कड़े कदम उठाने चाहिए, वे इसलिए 
नहीं उठाए जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लेकर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति होती रहती 
है और नौकरशाही भी समय पर सही फैसला करने के बजाय हीलाहवाली करती है। 
दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अन्य बड़े शहरों में सड़कों पर अतिक्रमण और उसके 
चलते ट्रैफिक जाम आम है।इसके अलावा रिहायशी इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां 
संचालित होना भी आम है। ऐसा इसलिए है, क्योकि औद्योगिक क्षेत्रों को सही रूप में 
विकसित नहीं किया जा सका है। समस्या यह भी है कि इसके बारे में कोई परवाह नहीं 
की जाती कि निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित किया जाए। सरकारें चाहें तो निर्माण 
स्थलों और साथ ही सड़कों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन 
इसके लिए वे कोई ठोस उपाय नहीं कर रही हैं। सरकारें और उनकी एजेंसियां अनियोजित 
औद्योगिक गतिविधियों पर भी लगाम नहीं लगा पा रही हैं। वे कूड़ा-करकट को जलाने 


से रोकने में भी नाकाम हैं। मानसून की वापसी के बाद लगभग आधे भारत में मौसम 
बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उत्तर पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं 
के चलते कुछ ही दिनों में हल्की ठंड का आभास होने लगता है। ठंड के चलते हवा में 
प्रदूषणकारी कण बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे धरती की सतह से ज्यादा ऊपर उठ नहीं उठ 
पाते। इसी के चलते प्रदूषण बढ़ने लगता है । प्रदूषण के इन कणों में वाहनों का उत्सर्जन, 
लकड़ी, उपले या कोयला जलाने से निकलने वाला धुआं और धूल तो शामिल होती 
ही है, पराली का धुआं भी शामिल होता है। बीते कुछ दिनों से पंजाब से खबरें आ रही 
हैं कि वहां पराली जलनी शुरू हो गई है । पिछले लगभग एक दशक से उत्तर भारत और 
खास तौर से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ते ही केद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और 
विभिन्न प्रदूषण रोधी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं चूंकि सबसे पहले दिल्ली-एनसीआर 
में प्रदूषण सिर उठाता है, इसलिए दिल्ली सरकार की प्रदूषण रोधी गतिविधियां भी बढ़ 
जाती हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप सिस्टम बनाया हुआ 
है। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआइ बढ़ने यानी हवा की गुणवत्ता खराब 
होते ही चरणबद्ध तरीके से तरह-तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगती हैं । इनमें निर्माण 
कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक तथा आड-इवन सिस्टम लागू करने से 
लेकर अन्य प्रदेशों के डीजल वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी भी शामिल है। अभी तक का 
अनुभव यही बताता है कि ये उपाय प्रभावी नहीं साबित होते। 


वन नेशन वन डलेक्शन पर एक मत नहीं 


एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार नया नहीं है। 
बल्कि वर्ष 7983 में चुनाव आयोग ने पहली बार इसे 
प्रस्तावित ना किया था। हालाँकि वर्ष 967 तक एक 
साथ चुनाव भारत में प्रतिमान थे। आपको याद होगा 
कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के पहले 
आम चुनाव वर्ष 4954-52 में एक साथ हुए थे। 
इसके बाद वर्ष 957, वर्ष ।962 और 7 वर्ष ।967 
में हुए तीन आम चुनावों में भी यह प्रथा जारी रही। 
लेकिन वर्ष ।968 और वर्ष 969 में कुछ विधान 
सभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्रं 
बाधित हो गया। वर्ष 7970 में लोकसभा को समय से 
पहले ही भंग कर दिया गया था और वर्ष 4974 में 
पुनः नए चुनाव हुए थे। इस प्रकार पहली, दूसरी और 
तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण किये 
थे।लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं दोनों 
के समय से पहले विघटन और कार्यकाल के विस्तार 
के परिणामस्वरूप लोकसभा तथा राज्यों की 
विधानसभाओं के अलग-अलग चुनाव हुए हैं और 
एक साथ चुनाव का चक्र बाधित हो गया। 

भाजपा सरकार इस पुराने मुद्दे को एक बार फिर 
गर्म कर रही है और इसके पक्ष में उसने तमाम तर्क भी 
खोज रखे है। इस समय देश में प्रत्येक वर्ष कम-से- 
कम एक चुनाव होता है; दरअसल प्रत्येक राज्य में 
प्रत्येक वर्ष चुनाव भी होते हैं। भाजपा सरकार में गठित 
नीति आयोग ने तक दिया कि इन चुनावों के चलते 
विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। बताया 
जाता है कि बिहार जैसे बड़े आकार के राज्य के लिये 
चुनाव से संबंधित सीधे बजट की लागत लगभग 300 
करोड़ रुपए है। हालाँकिप्रत्येक चुनाव के दौरान 
सरकारी तंत्र चुनाव ड्यूटी और संबंधित कार्यों के 
कारण अपने नियमित कर्तव्यों से चूक जाता है। चुनावी 
बजट में कती चुनाव के दौरान उपयोग किये जाने वाले 
इन लाखों मानव- को घंटे की लागत की गणना नहीं 
की जाती है। एक तर्क ये भी जैसे है की चुनाव के 
दौरान लागू की जाने वाली आदर्श आचार संहिता 
सरकार कामकाज को भी प्रभावित करती है, क्योंकि 
कं ल्क चुनावों की घोषणा के बाद न तो किसी नई 
महत्त्वपूर्ण नीति वित की घोषणा की जा सकती है और 
न ही क्रियान्वयन । सुरक्षा रत बलों को तैनात करने 
तथा बार-बार उनके परिवहन पर भी भी भारी और 
दृश्यमान लागत आती है। 

संवेदनशील क्षेत्रों से इन बलों को हटाने और देश 
भर में जगह बार-बार तैनाती और के कारण होने वाली 
थकान तथा बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्र द्वारा एक बड़ी 
अदृश्य लागत का भुगतान किया जाता न है। भाजपा 
को पता है कि एक देश, एक चुनाव को लागूदकरना 


आसान नहीं है लेकिन पार्टी और सरकार इस विषय 
ह लेकर दूसरे ज्वलंत मुद्दों को पीछे ले जाना चाहती 
। 


आमतौर पर सभी दल इस मुद्दे पर एक राय नहीं 
होते। अनेक 5 दलों का मानना है कि एक साथ चुनावों 
को लागू करना लगभग असंभव है क्योंकि इसके लिए 
मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग 
से कटौती करनी पड़ेगी या उनकी चुनाव तिथियों को 
देश के बाकी भागों हेतु नियत तारीख के अनुरूप लाने 
के लिये उनके कार्यकाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। कुछ 
दल मानते हैं कि ऐसा कदम लोकतंत्र और संघवाद 
को कमजोर करेगा। 

भारत की सरकार में यदि बहुत कुछ पारदर्शी है तो 
कुछ ऐसा भी है जिसे आप गोपनीय कह सकते हैं। 
सरकार के कामकाज के बारे में केवल चार कानों को 
ही पता रहता है छठे कान को नहीं। लेकिन आजकल 
खबरें रिसकर आ रहीं हैं कि सरकार देश में जातीय 
जनगणना के साथ ही एक राष्ट्र, एक चुनाव के मुद्दे 
पर भी गोपनीय ढंग से काम कर रही है और किसी 
माकूल वक्त पर इसकी घोषणा कर सकती है । लेकिन 
इसके पहले सरकार अपने सभी सहयोगी दलों को भी 
भरोसे में लेना चाहती है ताकि जातीय जनगणना जैसे 
विवादास्पद मुद्दे को लेकर अड़चनें पेश न आएं। 

एक राष्ट्र एक चुनाव के आलोचकों का कहना है 
कि एक साथ चुनाव कराने के लिये मजबूर करना 
लोकतंत्र के विरुद्ध है क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र 
को थोपने की कोशिश करना और मतदाताओं की 
पसंद को सीमित करना उचित नहीं है। ऐसा माना जाता 
है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान 
पहुँचेगा क्योंकि एक साथ होने वाले चुनावों में 
मतदाताओं द्वारा मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने 
की संभावना अधिक होती है जिससे केद्र में सत्तारूढ़ 
प्रमुख पार्टी को लाभ होता है । प्रत्येक 5 वर्ष में एक से 
अधिक बार मतदाताओं के समक्ष आने से राजनेताओं 
की जवाबदेहिता बढ़ती है। 

भाजपा सरकार के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू 


जूनियरएनटीआर, सैफ अली खान की हाई-ऑक्टेन एक्शन मूवी : देवरा: भाग । 


जूनियर एनटीआर की दोहरी भूमिका वाली ह्र 
महाकाव्य एक्शन गाथा, शुक्रवार को दुनिया भर के 
सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं 
मिलीं, जिसमें जूनियर एनटीआर के प्रशंसकों ने देवरा 
में उनके प्रदर्शन के लिए तेलुगु सुपरस्टार की प्रशंसा 
की और अन्य ने फिल्म की एक्शन दृश्यों के लिए 
प्रशंसा की | जहां एनटी आर के प्रशंसकों ने फिल्म की 
प्रशंसा की कोराटाला शिवा द्वारा निर्देशित इस हाई- 
बजट फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। 'कल्कि 
2898 एडी' के बाद यह इस साल की सबसे महंगी 
फिल्म रही है। इसके अलावा, आरआरआर के बाद 
दर्शकों को जूनियर एनटीआर से भी एक धमाकेदार 
फिल्म की उम्मीद थी। इसके साथ ही सैफ अली खान 


अभिनय किया है| उन्होंने अपनी योग्यता साबित करने 


एक बार फिर लंबे समय के बाद निगेटिव रोल में पर्दे 
पर नजर आ रहे हैं। 

देवराः भाग 4 कहानी 

लोकप्रिय तेलुगु फिल्म निमार्ता कोराताला शिवा 
द्वारा निर्देशित यह फिल्म 7980-90 के दशक की 
पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म एक तटीय क्षेत्र 
से आने वाले निडर व्यक्ति देवरा के इर्द-गिर्द केंद्रित 
है, जो अपने लोगों की जान बचाने के लिए एक 
जोखिम भरी यात्रा पर निकलता है। जूनियर एनटी आर 
के अलावा, फिल्म में जान्हवी कपूर, सैफ अली खान, 
प्रकाश राज, श्रुति मराठे, श्रीकांत और शिंदे टॉम चाको 
महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। 

जूनियर एनटीआर ने 'देवराः पार्ट 4' में दमदार 


स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीडूस साहब का ==: 
धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर 


में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने साफ कर दिया है 
कि वह एक प्रभावशाली कलाकार हैं और उन्हें बड़े 
पर्दे पर देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। 
जूनियर एनटीआर दोहरी भूमिका में हैं और देवरा और 
वर दोनों ही भूमिकाओं में शानदार प्रदर्शन करते हैं। 
देवरा के रूप में वे विनम्र लेकिन विध्वंसक हैं, जबकि 
वर के अपने चित्रण में, अभिनेता मासूमियत और 
कायरता दिखाने में सफल रहे हैं। उन्होंने आकर्षक 
प्रदर्शन करते हुए दोनों भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से 
संतुलित किया है। 

सैफ अली खान भैरा के रूप में चमकते हैं । बदले 
की भावना का उनका चित्रण शानदार है। टॉलीवुड में 
यह उनके लिए एक सराहनीय शुरूआत मानी जा 


धर द्ववेद 


सकती है।सैफ जितनी देर स्क्रीन पर आते हैं, दर्शकों 
को बांधे रखने में प्रभावी होते हैं। अगर उन्हें थोड़ा 
और स्क्रीन स्पेस मिलता, तो वे जूनियर एनटीआर पर 
भी भारी पड़ सकते थे। जान्हवी कपूर के पास स्क्रीन 
स्पेस कम है। उन्होंने फिल्म में थंगम का किरदार 
निभाया है, जो जूनियर एनटीआर की प्रेमिका की 
भूमिका में हैं । वह बहुत खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन 
उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का ज्यादा मौका 
नहीं मिला है।इसके अलावा सपोटिंग एक्टर्स श्रीकांत, 
प्रकाश राज और मुरली शर्मा का काम प्रभावशाली है। 
निर्देशन 
फिल्म में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस असाधारण 
पल देते हैं, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध और उत्साहित कर 
सकते हैं। इन्हें कुशलता से फिल्माया भी गया है।इसके 


से प्रकाशित 


अलावा कई संवाद भी गहरा प्रभाव छोड़ने वाले हैं, 
जो दोनों देवरा के किरदार को काफी मजबूती देते हैं। 
कहानी मनोरंजक है, लेकिन कई हिस्सों में बोझिल 
भी है। कई जगहों पर तो आपको पहले से ही अंदाजा 
हो जाएगा कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। आप 
इसे साउथ की कई दूसरी फिल्मों से भी जोड़कर देखेंगे। 
इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी है कि कहानी पहले 
से तय है। कोराटाला शिवा कुछ हिस्सों में सुधार कर 
सकते थे, खासकर दूसरे हाफ में, जहां स्क्रीनप्ले और 
दिलचस्प हो सकता था। पहला हाफ धीमा है और 
इंटरवल के बाद कहानी थोड़ी उबाऊ हो जाती है, 
लेकिन क्लाइमेक्स अचानक होता है, जो चौंकाने 
वाला और ठीक से प्लेस नहीं किया गया लगता है। 
इसके अलावा, कुछ हश्यों में प्रभावी निष्पादन की भी 
कमी है। अगर इन्हें और पॉलिश किया जाता, तो 
कहानी और प्रभावी हो सकती थी। 

शिवा कोरटाला देवरा: पार्ट । के लेखक और 
निर्देशक दोनों हैं। ऐसे में कहानी को निखारने की पूरी 
जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है। अगर उनकी लेखनी 
बेहतर होती तो इसका असर निर्देशन में भी देखने को 
मिलता। कहानी में भावनात्मक गहराई की कमी साफ 
तौर पर नजर आती है।रल्रावेलु की सिनेमैटोग्राफी और 
अनिरुद्ध रविचंदर का संगीत बेहतरीन है, जो फिल्म 
के कई हिस्सों में बेजोड़ सिनेमाई अनुभव देगा। एक्शन 
कोरियोग्राफी प्रभावशाली है। कुल मिलाकर देवराः 
पार्ट 4 का प्रोडक्शन वैल्यू सराहनीय है। 


करना उतना आसान नहीं होगा जितना की पूर्व में 
जम्मू-कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाना 
आसान बन गया में था। अब संसद में भाजपा की 
ताकत 2044 और 2049 के मुकाबले 2024 में 
बहुत कम है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है 
कि जेडीयू और टीडीपी जैसे क्षेत्रीय र दल इस मुद्दे पर 
आसानी से मान जायेंगे। एक साथ चुनाव की 
अवधारणा को लागू करने के लिये संविधान और अन्य 
कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। लेकिन यह 
बहुत आसान काम नहीं है। एक बात और ये भी है, 
कि : एक राष्ट्र, एक चुनाव' इस बात की कोई गारंटी 
नहीं देते की देश में फिर मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। 
केन्द्र में राष्ट्रपति शासन की कोई व्यवस्था नहीं है। 
गठबंधनों में से कोई भी ईंट निकली तो सरकार तो 
भरभराकर गिर सकती है तब इस एक राष्ट्र एक चुनाव 
का क्या होगा ?उद्मा फिर से सभी विधानसभाओं को 
भंग कर नये चुनाव कराये जायेंगे। इस समय जिस तरह 
की गठबंधन सरकारें बनाई जा रहीं हैं उनमें किसी भी 
सरकार के पूरे पांच साल चलने की कोई गारंटी नहीं 
है। कभी भी कोई भी राजनीतिक दल अपने विरोधी 
दल की सरकार को अपदस्थ करने के लिए ऑपरेशन 
लोटस या दलबदल का सहारा ले सकता है। संविधान 
में राज्यों में किसी भी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति 
शासन लगाने का विकल्प है सो अलग। 

एक राष्ट्र, एक चुनाव के सन्दर्भ में विधि आयोग 
का सुझाव भी काबिलेगौर है, जिसके अनुसार अगले 
आम चुनाव से निकटता के आधार पर राज्यों को 
वर्गीकृत किया जाना चाहिये और अगले लोकसभा 
चुनाव के साथ राज्य विधानसभा चुनाव का एक दौर 
तथा शेष राज्यों के लिये दूसरा दौर 30 महीने बाद होना 
चाहिये। लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देता है 
कि इन सबके बावजूद भी मध्यावधि चुनाव की 
आवश्यकता नहीं होगी। 

बहरहाल जो भी है उसके बारे में हरियाणा और 

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के 
बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी। 


जायेगा 


अकेले ही चलता चल मुसाफिर 
कारवा खुद ब खुद जुड़ जायेगा 
लक्ष्य साधकर के चलते रहने से 
मंजिल निश्चित हि मिल जायेगा 
बढ़ते रहिये अब निश्चिन्त भाव से 
नदियों सा सम व सरल स्वभाव से 
रूकावटे खुद-ब-खुद हट जायेगा 
मंजिल निश्चित हि मिल जायेगा 
रुक ना जाना डर कर कभी भी 
हौसला ना हारना अब कभी भी 
हौसले से हर जंग जीत जायेगा 
मंजिल निश्चित हि मिल जायेगा 
धुप छाँव जीवन में आते रहेंगे 
मौसम भी प्रभाव दिखाते रहेंगे 
कर्मठता से मंजिल तक जायेगा 
मंजिल निश्चित हि मिल जायेगा 
सकरात्मकता के साथ बढ़ते चलो > र 
नवीन सूजन तुम अब करतेचलो . & ०५ 
मंजिल तो है तय मिल ही जायेगा | #९ 
मंजिल निश्चित हि मिल जायेगा ज्क 


प्रमेशदीप मानिकपुरी 


